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ही नहीं है, जिस पर हम आसीन हैं , बल्कि उससे भी ज्याषा उस असीम 
विश्वास से उत्पन्न हुई है, जो हमारे प्रति लोगों ने व्यक्त किया है । 
हम जन - साधारण के इस विश्वास पर पूरा उतरने की हर कोशिश करने 
का बचन देते हैं । 


वित्त मंत्रालय 
( आर्षिक कार्य विभाग ) 

( बजट प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 16 मार्च, 1985 
स एम । वित्त ( ६ . ए ) यू मो . म एफ 15 ( 1 ) 
- बी ( डी . )/ 85 . - केन्द्रीय सरकार का 1985 - 86 का बजट प्रस्तुत 
करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का भाषण - 


3. मुझे अपनी प्रिय विवंगत नेता, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा 
गांधी के ये शब्द याद आते है . 


" हमार, विशाल और विविधतापूर्ण जनता के किसी भाग को यह 
महसूम नहीं होना चाहिये कि उमे भुला दिया गया है । उन ; उपेक्षा 
से हम सबका नुकसान होगा । " 


बजट 1985 - 86 

केन्द्रीय वित्त मंत्री 
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का भाषण 

16 मार्च, 1485 


हम अम उनकी आगाज नहीं सुन सकते , लेकिन उनके शब्द सवा हमारे 
माथ रहेगें । गष्ट्रनिर्माण के कार्य में उन्होने कौन - सा कष्ट नहीं उठाया , 
यहा तक कि उन्होंने मृत्यु की पीड़ा भी महः । उन्होन हमारे लिये अपने 
खून में लिखी हुई विगमन छोड़ी है, और वह विरासत है इस देश की 
रक्षा करना और उसे प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाना । हम उनके 
एम उषय के प्रति अपने आपको पुन मर्पित करते हैं । 


महोषय , 

में नई सरकार का पहला मजट पेश करने हा अत्यन्त गौरव या 
अनुभव कर रहा है । 

3 में यह भली भाति जानता हूँ कि इस निर्णायक घई, मे हम 
पर ओ पी जिम्मेदारी आई है , वह केवल हमारे उम पद के कारण 
1714 GI/84 


4. मवन के सम्मुख जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई है उसमें 
चालू वर्ष के आर्थिक घटनाचक्र का विस्तार से विधन किया गया है । 
इसलिये यहाँ मै वर्तमान आर्थिक स्थिति की कुछ प्रमुख विशेषताओं का 
ही उल्लेख करुगा । 


( 1) 
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5. वर्ष 1984 - 85 के दौरान राष्ट्र या माय में , भगे पिछले वर्ष 
कः 7 . 1 प्रतिशत की वृद्धि के उपभाग में , 4 प्रमिशत का ममग्न पनि 
होने के आशा है । 1983 - 84 में स्थाधान्तो का उत्पादन पिछले वर्ग 
इस समय प्रत्याशित मात्रा से भ अधिक मा है । खाद्यान्नों का उत्पादन 
1982- 83 में लगभग 13 करोड़ मेट्रिक टन के स्तर में बरकर 
15 . 15 करोष मट्रिक टन के स्तर पर पहुंच गया । 1983 - 84 में कृषि 
में 13. 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1984- 85 खायानो मा उम्पादन 
संभवतः गत वर्ष के रेकार्ड मार को आस-पास होगा । वर्ष के दौरान 

औद्योगिक उत्पादन में भ सुधार हुआ है और वर्तमान संकेतों के अनुसार , 
1984-85 में इसक वृद्धि की दर लगभग 7 प्रतिशत रहेगी । विस्तु , 
कुल मिन्नायर छर मायोजना में . अवधि में औरोगियर द्धि की औसत 
पर लगभग 6 प्रतिशत रहेग जो कि आयोजना में निर्धारित लक्ष्य 
से कम है । 


हो , बाहर में कोई खाम गहायता लिये बिना अपने विकास के लिये 
जालमा माधन जुटा पाना और फिर भी लोकतंत्र को सुरक्षित 
र सगा एक गत उपलब्धि है जिसका श्रेय देश के राजनीतिक नेतृत्व 
के दूरणिता को गामा है । 

. 11 फिर भी हम पात्मशुष्टि के माथ-साथ हाथ पर हाथ रख कर 
नहीं बैठ जाना चाहिये क्योकि हमें भागे जो काम करना है वह महत 
श्रमगाध्य है । मैं अब माननीय सबरयों को यह बतलाना पाहंगा कि हमारे 
सामने जो धुनौनिया है उनके बारे में मेरे क्या विचार हैं और मरकार 
उनका मकाबला किस प्रकार करना चाहती है । 


____ . वर्ष 1984- 85 के दौरान आधारभूत ऋषि के प्रयङ्ग क्षेत्री का 
कार्य-निभावन कार्फ झुछ अच्छा रहा । जौल - विनम्बर 1981 
के अवधि में बिजल का उत्पादन इसमे पिछले वर्ष क इस अधिक 
अपेभा 13 परिणत अधिक हुआ, जब कि इसका मुलना में 1983 - 81 
में हममे 7 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थ । कोयने के उपादन में अप्रैल 
दिसम्बर 1984 के दौरान 6 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जम कि 1983 - 84 
में 5 8 प्रतिशत क द्धि शुर्य । रेन द्वारा मान के यातायान में 
1983 - 84 मे गतिरोध का नया गा ; उपमें चालु वर्ष के मनबुछ 
प्रगति शुरू हुई और पहले नी भह नां में 3 प्रनिगा का माधारण 


11. म ममय जम कि हम मानधी प्रायोजना का समारंभ करने 
जा रहे हैं समाधनों की स्थिति केन्द्र और राज्यो धोनों ही स्लरों पर और 
भी संग हो गई है । गून गमस्या यह है कि हमाग वायोजना -भिन्न व्या 
ऐमी गति से बनता जा रहा है जो चाप रामम्बों की वृद्धि में अधिक तेज 
है । इसके परिणामस्वरूप, प्रायोजना के लिये बजटीय समाधन बहत मीण 
हो गा हैं । म गमय केन्द्र के प्रायोजना -भिन्न रामरक्ष व्यय का लगभग 
70 प्रतिशत भाग रसा, यांग की अदायगियों और खाय नथा उर्वरक 
मंबंधी भाषिक महायता पर खर्च हो रहा है । इस व्यय के बाकी 30 प्रति 
शत भाग का एक काफी बड़ा हिम्मा मावश्यक प्ररक्षण, सामाजिक तथा 
मामुदायिक मेमानों और राज्यो को दिए जाने वाले अनुदानों पर खर्च 
होना है । इसके अलावा, राज्यों के प्रायोजना-भिन्न व्यथ में पद्धि हो 
जामे के कारण राज्यों को इस संभ में अपेक्षाकृत अधिक गाशियां प्रमरित 
की जानी है । 


___ 7. वर्ष के दोगन हमारे भुभवान शैय की स्थिति मुविधाजनक रह : 

और हमारे मुद्रा- भडार मे अनबर 1985 के अन तक लगभग 517 
करोड़ रुपये के निषम पति हुई । हालांकि रुपयों के रूप में यह वृद्धि 
मुछ अंश तक अमेरिक डालर के मजबूत हो जाने के कारण हुई. फिर 
भ खुश की बात यह है कि 1983- 81 में भुगताम शेष ६ स्थिति में 
भी सुधार आ था यह बाल वर्ष में भ जारी रहा । नवम्बर 1984 
तक के उपलब्ध व्यापार संबंधी आकरों से पता चलता है कि निर्यात 
में , इसमे पिछले वर्ष के इस अधि की तुलना में 23 प्रतिशत और 
जायात में 14 प्रतिशत का पनि ई है । अनुमान है कि पाल वर्ष में 
नवम्बर तक , अनन्तिम रुप में 3, 016 करोड़ रूपये का ब्यापारिक घाटा 
रहेगा जबकि इमसे पिछले वर्ष 3, 081) करार रुपये का घाटा रहा था । 
स्मरण रहे कि गरकार ने जंजराष्ट्रीय मत्रा बोष के माधन गई प्रण 
व्यवस्था अनर्गन गलग्ध 5 अरब एम . . जार , में से केवल 
3. 9 अरब एम . पी . मार को निकाम करने के बाद 1 मई, 1984 
से इग प्रबंध को स्वेच्छा में समाप्त कर दिया था । हमारा यह मामर्थ्य 
इस बात का है कि हमारा वितीय प्रबंध एक ऐस अधि में , 
जब फि वेशिक वातावरण अत्यन्त प्रनिकल था , गह था । 
____ 8. भद्रास्फे त क पर जो पिछले वर्ष के पतिम दिनों में भिन्ता का 
विषय बन गई म , विभिन्न पर के पदाम्फ ति -निरोधक उभायां के 
कार्यान्वयन हारा सफलतापूर्वक नियदिन पर जा सकी इन उपायों में 
व्यय पर गुश लाला भौर मूज- यूस के साथ पूनि -प्रबंध करना तया 
ठफ समन पर लयानमा शामिन था । हमें , निस्संदेड, लगातार दो अच्छ 
फसलों का लाभ भ मिला । इस प्रकार 23 फन्बर , 1985 को थोक 
के मतों में वृद्धि का वार्षिमा दर 5. 2 प्रतिशत थे जबकि पिगले वर्ष 
इम मभय यह दर 10 . 0 प्रमिशन थे । उपभोक्ता मल्य सूचक अंक में 
जनवरी 1985 में , उमगे 12 महीने पहले के स्तर की अपेक्षा केरल 
4 . 4 प्रतिशत ऊंचा था , जब कि मगमे पहले क वर्ष क नवताप अवधि 
में 13. 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई ५ । 


धूसियों को वित्त व्यवस्था बाहरी और भीगे बोनो प्रकार के ऋणों से 
करते रहे है । किन्तु यह स्थिति अनिधिवन काल तक नहीं चल सकती । 
पालि केन्द्र पौर राज्यों के बजटीय व्यय में काट - छांट करनी ही 
होगी, चाहे यह कष्टकर क्यो न हो , नाकि एक निश्चित समयावधि में 
अावश्यक समायोजन किये जा सके । 

13 अधिक तेजी से मौधोगीकरण करने , संतुलिस क्षेत्रीय विकाम करने 
और धन तथा आर्थिक शक्मि के केन्द्रीकरण को रोकने के लिये मरकारी 
क्षेत्र को भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है । इन वर्षों में सरकारी क्षेत्र का नेगी 
में निकाय सना है और पात्र उच्च प्राथमिकता के साथ यह सुनिश्चित 
किया जाना चाहिये कि इसके भावी विकास के लिये पर्याप्त मात्रा में 
प्राप्तरिक समाधन उत्पन्न किये जाये । हमारे संपायनों को सगा को देखने 
हुए गरकारी क्षेत्र में पूजी-नियोग के स्तरों को बढ़ाना तभी संभव होगा 
जब कि विरमान अमना का घेरनर उपयोग हो और पिछले निवेणों पर 
पहले से अधिक प्रतिफल मिले । मानवी पापोजना में इस पहल पर विशेष 
ध्यान दिया जायेगा । 


बह संमोग का विषय है । तथापि यह एक ऐपा क्षेत्र है जहां भात्मशुष्टि 
की कोई गंगाण नही हो सकती । ही प्रायोजना में जो तत्व हमारे लिये 
अनुकल रहे है उनमें से कुछ मौतवी आयोजना में उतने जोर से सत्रिय 
नही रहेंगे । पिछले पान वो के दौरान सेल के उत्पादन में करीब 180 


में वृद्धि न हो । अन्तर्राष्ट्रीय मुदा कोप के ऋण और बाहरी 
वाणिज्यिक उधारों की बापमी अवायगियों में भी नमी से पति होगी । 
____ 15 विश्व की अर्थव्यवस्था में हाल में हुई घटनामों के कारण न 
कवल विकास में. fT बाहरी मसाधनों को उपलब्धता में कमी आई है बल्कि 
उनसे इनकी गर्त भी स्पष्ट रूप से अधिमा कठिन हो गई है । बाहरी 
वाणिज्यिक उधार के वैकल्पिक मनीत अधिक महंगे है । अदृश्य मदों के 
खाते के अभिशेष में वृद्धि करमे नाम थला लेने की गंजाइश भी मीमिनी 
है । इस बात में कोई सदा नहीं है कि यदि हम भुगतान शेष को प्रबंध 
योग्य स्थिति का साय ऋण भार के साथ तालमेल बैठाना है तो हमे 
निर्यातों की आमदनी से अपने मायालों के अधिकाधिक भाग का वित्त 
पोषण करना होगा, ताकि हमारे भुगतान - शेष का घाटा कम हो जाये । 


9 इस प्रकार , कुल मिलाकर विश्रा ट तरह में मन 
रहे है । देश यह सब प्रगति एक लोक त्रिक ढांचे व अतर्गत रहने हा 
कर सका है, यह कोई फम उपलब्धि नहीं है । एक ऐसे देश में जहां जनता 
का एक बहुत बड़ा भाग निर्धनता का रेखा से नीचे जवन यापन कर रहा 
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भारत का राजपत : असाधारण 

- - 
गुर्नभ विदेशी मुद्रा को बचाने की अावश्यकता के संदर्भ में , यह वांछनीय की जाएगी । मझे माशा है कि मदन के सभी वर्ग इस योजना का 
होगा कि पायात - योग्य वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को उन क्षेत्रों में बताया स्वागन करेंगे , जिससे घोर विपदा के समय निर्धनतम परिवारों को 
जाए जहाँ हम अगनी मम नामो का पूरा उपयोग नहीं कर रह है । यह भी जरूरतें पूरी हो मकेगा । 
आवश्यक है कि कुशल पायात प्रतिस्थापन पर, भौतिक अर्थ में नहीं बधिक 

___ 21. मैं सबन को महर्ष सूचित करता हू कि कृषि तथा लघु उद्योग 
पाकिम वृष्टि से, जोर दिया जाए ताकि लागत पीर कुणानना मगंधी तत्वों 

सहित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रो को 1984- 85 के अंत तक दिए जाने वाले 
को नीतियों के हाथे में शामिल कर लिया जाये । 

अग्रिमों के लिए जो 40 प्रतिशम का लक्ष्य निर्धारित किया गया था , 
16. कृषि और ग्रामीण विकाम हमारे प्रायोजना कार्य का केन्द्रबिन्दु उस लक्ष्य को मरकारी क्षेत्र के बैंक पार कर चुके हैं । यह इस तथ्य को 
है । मुद्रास्फीति का नियत्रण , निर्धनमा फे स्तरो में कमी, रोजगार में वृद्धि , देखने हुए एक बड़ा भार उपलब्धि है कि 1969 में , जब बैंकों का 

और हमारे भुगतान-- शेष में सुधार, ऐसे लक्ष्य है जो कृषि में हमारी सफलता राष्ट्रीयकरण किया गया था, प्राथमिकमा-पारा क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों 
के माथ जुड़े हुए हैं । हमारा पुराना रेकार्ड अच्छा रहा है जो इस तथ्य का राशि 15 प्रतिशत से कम थ। । हम ममय हमारे सामने यह समस्या 
को उजागर करता है कि हमारी कृषि समंधी नीति सही है जिसमें ग्रामीण है कि पिछले ऋणों की बसूल , घमी गति से हो रही है । माननाय 
आर्थिक मंचंधो में संरचनात्मक परिवर्तन , नई प्रौद्योगिकी और उर्वरको का सदा महसूस करेंगे कि ऋण प्रणाल, के लिए उसे सौंपा गया काम 
अधिक प्रयोग, और सिवाई के क्षेत्र में वृद्धि करना शामिल है । लेकिन पूरा करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि पिछले ऋणो की वापसी 
अभी तो हर मामले में बहुत कुछ करना बाकी है । हम भिन्न-भिन्न प्रदेशों अदायगी में सुधार न हो । 
में , विशेष रूप से धान के मामले में उपज प्रदान की समस्या को सुलझाना 

22. प्रायोगिक वृद्धि की गति को बढ़ाना भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण 
है । हमे मौजूदा किम्मो की अधिक मधन मोदी और नई फिल्मी फ विकाग 

कार्य है । साथ है । हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रौद्योगिक 
के द्वारा तेलहनों के घरेलू उत्पादन को बनाने की ओर भी विशेष ध्यान 

वृद्धि का स्वम्प हमारा मामाजिक - प्राधिक प्राथमिकताओं के अनुरूप 
देना है । हमे खारा तेलो के प्रायान पर काफी अधिक विदेगी मुभा खर्च 

हो । हमारा घरेल बाजार कार्फ बड़ा है, उद्योग का दांचा पहले मे हा 
फरनी पड़ती है और देश में उनके अधिक मात्रा मे उनादन से अर्थ 

विविधतापूर्ण है और उनमयात स्व का प्राधार मा विकसित हो चुका है । 
व्यवस्था को कई प्रकार का गाभ मिलेगा । 

ये हमारे सामर्थ्य के महत्वपूर्ण अंग है । अब हमें लागतों और क मतों 
17. सरकार की यह नीति है कि हमारे किसान भाइयों को लाभकारी को कम करने का लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए, और अपने उद्योग को 
कीमतें मिलें । गेहू और घायल जैमी कुछ प्रमुख कृषि - जन्य वस्तुधों के 

प्रतियोगितात्मकता में गध र करना चाहिए । इस कार्य के लिए अर्थव्यवस्था 
संबंध में कीमम ममर्थन कार्यक्रम पहले ही ठीक तरह से चल रहे हैं । में संरचनात्मक परिवर्तन लाना होगा और उप पर लास भी आएगी जिमे 
सरकार कुछ समय के लिये अन्य महत्वपूर्ण फसानों के गंबध में , स्वास अवा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए । यह भी ध्यान रखा 
तौर से तेलहनों और दोनों के मन में , प्रभात्रीपादक कीमा समर्थन कार्यम जाना चाहिए कि पहले किए गए अनुत्पादक निवेश भविष्य के उत्पादक 
चलाएंगी । 

शविनयों के मार्ग में बाधक न बनें । इसके अलावा , भारतं य उद्योग को 

निवेशों के बिसपोषण के मामले में अधिक प्रात्मनिर्भर बनना होगा । 
18. मूने या मात्र के कारण फमल पराब हो जाने में हमारे किमान 

विनियमन ऐसे हों कि उनसे वृद्धि करने का कार्य गुविधा मनक बने 
भाइयो मौर उनके परिवारों की जीविका पर विनाशकारी भाव पर 

और बदलते हुए बाहर तथा प्रोयोगिक य वातावरण के अनुरूप हों । 
मकता है । इसलिये मरकार ने फसल बीमा की एक व्यापक योजना चालू 

खास तौर से , राजकोषाय, प्रौद्योगिक और व्यापार- सम्बन्ध। नानियों 
करने का निर्णय लिया है । अबमे सभी फसल ऋणों के लिये एक अन्तनिहित 

में अधिक तालमेल लाना जरूरा है । 
बीमा -फवष को प्रयवस्था होगी । यह बीमा - फवन फसल ऋण के 1510 
प्रतिणत तक के लिये दिया जायेगा । प्रारम्भ में , यह योजना गेहूं, धान , ____ 23. भविष्य की चुनौतियों का माममा करने के लिए एक बहुमखा। 
तेलहन, मोर पालो पर लागू होगी । बीमा प्रभार के राशि बस कम कार्यक्रम का प्रावश्यकता है । जैसा कि हमारे प्रधान मंत्रा, श्री राजीव 
होगी । सीमालिक प्री छोटे किसानों का केन्द्रीय और राज्य मरफारो गांर्धः ने हाल हो में मंसद में कहा था ; 
धारा, बगयर- बराबर माधार पर, मीमा प्रभागे की दो -तिहाशी सीमा 

" हमारे देश के सामने भनेक चुनौसियो है । हमें भारत को आधुनिक 
तक पार्थिक महायता दी जाएगी । योजना का म्योग तैयार किया जा 

बनाना है । हमें भारत के लोगो के सोचने के तुग को बदलना है , 
रहा है। इसके बारे में अलग से घोषणा की जाएगी । 

जिमसे कि वे भविष्य का पोर देखें और अतीत में ही उलझे 
19. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम , राष्ट्राय ग्रामीण रोजगार . न रहे । हमें भारत को प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाना 
कार्यक्रम , ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गार्टी कार्यक्रम और शिक्षित बेरोज 

है । हमें एक ऐसे गतिणाम देग का निर्माण करना है जो संसार 
गागे यो भिर म्जन रोजगार के गायसर प्रदान करने के कार्यक्रम 

का किसी भी अन्य दग क बराबरी कर सकता हो । " 
द्वारा निर्धनता को कम करने में महायता मिली है, पौर रोजगार के 

इस कार्य में हमारा सबसे बड़ा माधन जन-शक्ति है और हमारी, 
प्रवसर बढ़ाने के कार्य में यांगवान मिला है । सरकार इन विशेष कार्य 

सभी मोतियों का मफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 
क्रमों को मौर मबल बगाने और उनके कार्य-निष्पादन में सुधार करने के 

शिक्षा सथा पर्यावरण पर नए सिरे से बल देकर , और विज्ञान तथा 
लिए वचन -बस है । रोजगार के पर्याप्त मवसर पैदा करना हमारे विकास 

प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा इस साधन के सर्वोत्तम उपयोग का प्रभावशाली 
प्रयत्नों का मर्म है । अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने के लिए इस समय 

कार्यक्रम तैयार किया जाए । 
जो उपाय किए जा रहे है उनका रोजगार की स्थिति पर अत्यम्म 

24. अब मैं कुछ ऐसे निर्णयों का थोपमा करता हू जिनका उद्देश्य 
अनुकूल असर होगा । 

मोद्योगिक वृद्धि के वातावरण में सुधार लाना और कडाइयों को कर्म 
20. सरकर एक सामाजिक सुरक्षा योजना शम करने का प्रस्ताव करना है । लाइमिग को समाप्त करने के उद्देश्य से उद्योगों के एक 
करती है, जिसके अंतर्गत भूमिह न मजदूरो, छोटे और सोमान्तिक किसानों , सूर्च अधिसूचित करने का प्रस्ताप है ताकि उन क्षेत्रों में प्रक्रिया सम्बन्ध 
परम्परागत कारीगरो, और अन्य लोगो के निर्धन परिवारों के से कमाऊ पिलम्य को घटा पार न्यूनतम किया जा सके जहां हम अतिरियस क्षमता 
सदस्यों की दुर्घटना से मृत्य होने का जोखिम का छमा किया जाएगा का निर्माण करना चाहते हैं । 1969 में एकाधिकार तथा अवरोधक 
जो किसी भी बीमा योजना या कर्मकार प्रतिकर व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारिक व्यबहार ( एम आर . टी . पी . ) अधिनियम के अंतर्गत आने वाला 
नहीं पाते । इस योजना के अंतर्गत , दुर्घटना से मरने वाले व्यक्ति के कम्पनियों की परिमगत्तियों की सं मा निर्धारित किए जाने के बाद 
आश्रितजन को 3,000 रुपए की राशि प्रदा की जाएगी । शुरू में , यह से , परियोजनाओं की लागत और प्रार्थिक प्राकार में हुई पुद्धि को 
योजना राज्यों के परामर्श से चुने गए , देश के 100 जिल्लों में लागु प्रतिविम्बित करने के लिए, यह सोमा संशोधित करके 100 करोड़ रुपए 
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निर्धारित की जा रही है । लघु उद्योगो के क्षेत्र ने हमारी प्रर्षम्यवस्था 
मे बी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके विकास को बढावा देने 
के लिए मरकार का और कदम उठाने का प्रस्ताव है । संयंत्र और 
मशीनो मे निवेश की उच्चतम सीमा , जो 1980 में 20 लाख रुपए 
निर्धारित की गई थी , बढ़ा कर 35 लाख रुपए की जा रही है । अनुषगी 
मवो से सम्बन्धित उच्चतम सीमा को 25 लाख रुपए के मौजूदा स्तर 
से मना कर 45 लाख रुपए किया जा रहा है । भाव में अपने भाषण में 
मैं इस क्षेत्र के विकास मे सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ राजकोषीय 
उपायो की घोषणा करूगा । 

25. वित्तीय पक्ष मे , मेरा प्रस्तान निगम क्षेत्र द्वारा बाजार से 
साधन जुटाए जाने की सुविधाजनक बनाने और सरकारी वित्तीय 
सस्थामो पर इसी निर्भरता को कम करने के लिए है । एकाधिकार 
मौर अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत प्राने वाली 
कंपनियो से भिन्न कम्पनियो और विदेशी मुद्रा पिनियमन अधिनियम 
के भतर्गत पाने वाली कम्पनियो से भिन्न कम्पनियो के सपरिवर्तनीय 
भणपत्रोफी विपण्यता मे यि करने के उद्देश्य से , उनके द्वारा ऐसे 
निर्गमो पर देय प्रधिकतम म्याज को 13 5 से बढ़ा कर 15 प्रतिशत 
किया जा रहा है । सूचीबच पब्लिक लिमिटेड कम्पनियो की प्रतिभूतियो 
के निधि प्रान्तरण को सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए प्रतिभूति 
संविदा (विनियमन ) अधिनियम, 1956 को संशोधित किया जा रहा है । 
इस उपाय से देश भर में फैले हुए छोटे निवेशकर्तामो को विशेष रूप 
से लाभ पहुंचेगा । निवेशकर्तामो को चुनाव करने का व्यापक अवसर 
प्रदान करने के लिए, अल्पजनधारित कम्पनियो के शेयरों को सूचीब व 
कराने की अपेक्षामो मे कुछ परिवर्तन किए जा रहे है । इन कम्पनियो 
को अपनी सामान्य पूजी ( मिवटी ) के 40 प्रतिशत भाग की पेशकश 
3 वर्षों की प्रधि मे वो चरणो मे फरके शेयरो को सूचीबस करने 
पौर जनता के पास जाने से पहले अपनी मुक्त पारक्षित राशियो के 
अपेक्षाकृत अधिक बडे भाग का पूजीकरण करने की अनुमति दी जाएंगी । 
बाजार में विविधता लाने के लिए एक नए प्रकार का शेयर प्रर्याप्त सपरि 
बर्तनीय सचयी प्रधिमानी शेयर ( मन्वर्टिबल क्युमुलेटिब प्रीफरेस शेगर ) 
शुरू किया जा रहा है । सार्वजनिक निर्गमो की मौजूषा ऊची लागत 
को कम करने के लिए बहुत से उपायो को पोषणा अलग से की जा रही 


तो प्रत्याभूत ऋणदातामो की तुलना में कामगारो की लेनवारी को 
निम्न प्राथमिकता दी जाती है । मेरे विचार मे, उत्पावन मे श्रमिक उतना 
ही पड़ा घटक है, जितना कि कोई अन्य घटक , पौर यह अन्यायपूर्ण 
है कि कामगारो की लेनदारियो को निचली प्राथमिकता मिले । इस स्थिति 
को सुधारने के लिए हमने प्रावश्यक विधान प्रस्तुत करने का निश्चय 
मिया है ताकि कम्पनियो के बन्द होने की स्थिति म , कामगारा को देय 
वैध राशियो का भुगतान नको जैसे प्रत्यामत ऋणदातामा के साथ-साथ 
किया जाए । इन देय राशिया को मरकारी देनदारियो से भो ऊंची प्राप 
मिकता मिलेगी । सरकार कम्पनियो के प्रबन्ध में कर्मचारियो भोर कामारो 
वारा भाग लिए जाने को प्रोत्साहन देने के लिए उसे स्टाफ सबधो 
विकल्प देने की एक योजना पर भी विचार कर रही है । 

29 इस समय बोनस सवाय अधिनियम , 1965 के अंतर्गत जिन 
मामलो मे किसी कर्मचारी का वेतन अथवा मजदूरी 750 रुप मामिक 
से माधक हो तो उस कर्मचारी को देय बोतम को गणना इस प्रकार 
की जाती है मानो कि उमका वेतन अथवा मगदूरी 750 रुपए मामिक थी । 
अब इस सीमा को बढ़ाकर 1, 600 रुपए प्रति माम करने का प्रस्ताय है । 
इसकी पात्रता की कसौटी वही बने रहेगी । 

30 समचे नीति-विषयक ढाचे में किए जा रहे परिवर्तनो के अलावा , 
मरफार कतिपय विनिर्दिष्ट उद्यमो की समीक्षा भी कर रही है ताकि 
संरचनात्मक असरसुलना को ठीक किया जा सके । उत्पादन , निर्यात पौर 
रोजगार मे योगवान की दृष्टि से, कपड़ा उद्योग का हमारी अर्थव्यवस्था 
में बग महत्वपूर्ण स्थान है । लेकिन यह उद्योग बड़े कठिन दौर से गुजर 
रहा है और उसके ढांचे मे परिवर्तन करना नितान्त प्रावश्यक है । 
मैं सूती कपड़ा उद्योग के राजकोषीय पि मे कुछ परिवर्तनो का प्रस्ताप 
करूगा । नई कपड़ा नीति तैयार करो का काम काफी कुछ हो चुका है । 

31 इलैक्ट्रानिक उद्योग वास्तव में हमारे जमाने का एक आधुनिक 
उद्योग है । इस उद्योग के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से , सरकार 
ने नवम्बर, 1984 में संगणको ( कम्प्यूटर ) के लिए कुछ नए उपायों 
की घोषणा की थी । संघटका मोर कच्चे माल के प्रायात- शुरुक फी बरो 
मे भारी कमी की भई पी पौर अन्तिम उपयोगकर्तापो के हितो की 
रक्षा करने के लिए सगणको के प्रायात नीति को भी उदार बना दिया 
था । अब इलैक्ट्रानिक उद्योग की अन्य वस्तुपो पर भी यही पद्धति 
लागू करने का निर्णय किया गया है । नई नीति के ब्योरे की घोषणा 
इलेक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा अलग से की जाएगी । 

___ 32 अब मैं 1984- 85 के सशोधित अनुमाना पौर 1985- 86 के 
बजट अनुमानो को पार आता है । 


है । 


26 निगम क्षेत्र को भी हमारे लोकतन्त्र के सचालन मे, परिभाषित 
प्रतिमानो के अंतर्गत, अपनी यथोषित भूमिका निभाने की अनुमति दी 
जामी चाहिए । कम्पनियो को अपने मुनाफो मे से राजनीतिक दलो की 
बन्दा देने की मनुमति देने के लिए इस सत्र मे मावश्यक विधान लाने 
का प्रस्ताप है । 


27 सरकार का रुग्ण एकको के बारे मे एक विशप विधाम प्रस्तुत 
करने का प्रस्ताव है । एक वित्तीय मोर प्रौद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित 
करने का भी प्रस्ताव है , जो एकीकरण और विलय के नुतगति तत्र को 
व्यवस्था करेगा और अन्य ऐसे समाधान निकालेगा जो बडे और मध्यम 
क्षेत्र मे रुग्ण एकको की समस्यामो से निपटने के लिए जरूरी हो । 
एकको के रुग्ण हो जाने के बारे में रिपोर्ट देने की जिम्मेवारी स्वय 
एफको की होगी , जिनके लिए उस समय शेयरधारियो से नया मादेश 
प्राप्त करना जरूरी होगा, अब कम्पनी का निवल सम्पत्ति का 50 प्रतिशत 
भाग भीण हो चुका हो । जब कपनी भपना सम्पूर्ण निबल मूल्य सो 
वेगी तब उस एकक के कारखार का संचालन करने में तत्कालीन प्रबन्धको 
पौर मालिको की कोई भूमिका नही रहेगी । यह भी प्रस्ताप है कि जिन्हें 
एकक के प्रबन्ध के लिए जिम्मेवार माना जाएगा, उन्हें नए उद्यमो के 
मामलो में भी विसीय सस्थामो से सहायता प्राप्त नहीं होगी । खोटे 
सिक्को की तरह भयोग्य प्रबन्धको को भी चलन से बाहर रखना जरूरी 


1984-85 के संशोधित अनुमान 
33 वर्ष के दौरान बजट के मोर्चे पर कई अप्रत्याशित घटनाए 
घटित हुई । प्रायोजना भाग में केन्द्र और राज्यो की मायोजनामो के 
लिए अपेक्षाकृत अधिक वगटीर व्यवस्था करनी पड़ी । मायोजना-भिन्न 
भाग में , रा , खाब पीर उर्वरको सम्बन्धी माथिक महायता, पौर 
सरकारी कर्मचारियो का महगाई भते को अदायगी के ध्यय मे भारी 
भूपि हुई । बालो और चक्रवातो से प्रभावित राज्यो को मनिक सहायता 
दी गई और कुछ राज्यो को , जो घोर विसीय ममस्यापो का सामना 
कर रहे थे मध्यावधिक ऋण दिए गए । प्राप्तियो के भाग मे कर 
राजस्व में कुछ पद्धि हुई और अस्प बघतो के सग्रह में उल्लेखनीय 
मढ़ोत्तरी हुई । 

__ 34 केन्द्रीय प्रायोजना के लिए अब पहले से अधिक अर्थात 11 751 
करोड़ रुपए की माटीय सहायता दिए जाने का अनुमान है जबकि 
मूल परिव्यय 11, 420 करोड रुपए का था । मूल बचत के 17, 351 
करोड़ रुपए की तुलमा मे , सशोधित केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 17, 493 
करोड़ रुपए होने का अनुमान है । इस समूची राशि के प्रार्गत क्षेत्रीय 
परिष्ययो मे कुछ परिवर्तन किए गए । शिक्षित बेरोजगार युवकों के 
लिए स्वत रोजगार की योजना को व्यवस्था में 124 करोड़ रूपए की 


28 प्रौद्योगिक मण्णता के सबसे अधिक शिकार कामगार होते हैं । 
लेकिन मौजूषा कानून के अतर्गत, अब कम्पनियो का परिसमापन होता है 


[ भाग - - घर ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


वृद्धि की गई और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ( नाबार्ड ) के 
लिए विदेशी सहायता कार्यक्रमो के अंतर्गत हुए संवितरणों के साभार पर 
152 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई । मिशाबा 
पत्तनम इस्पात संयंत्र, खानों, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों, परमाणु उर्जा, 
इलैक्ट्रानिकी , अनाज संग्रह के गोदामों और कुछ अन्य क्षेन्नी के लिए 
भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई , लेकिन कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से 
पेट्रोयिनम , कोयला और उर्वरकों के क्षेत्र में केन्द्रीय आयोजना परिण्यम 
के संशोधित अनुमान कम है । राज्यों की प्रायोजनामों के लिए केन्द्रीय 
सहायता देने के वास्ते बजट में की गई व्यवस्था में भी 153 करोड़ 
रुपए की पति की गई है । 

35. आयोजना-भिन्न भाग में , वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के 
कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की नौ किस्से , पेंशनभोगियों को 
राहत सहित, मंजूर की गई । चालू वर्ष के दौराम इन पर लगभग 715 
करोड़ रुपये वर्ष होने का अनुमान है जबकि बजट में इसकी तुलना मे 
300 करोड़ रुपये की एकमुश्त व्यवस्था की गई थी । चालू वर्ष में 
मरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत सवर्ष बोनम पर 61 करोड़ रुपये खर्च 


___ 41. जहां तक पूंजीगन प्राप्तियों का सम्बन्ध है मुझे यह बताने में 
खुशी हो रही है कि वर्ष के दौरान अल्प बचत संग्रह की राशि अब 
3, 300 करोड़ रूपये तक पहुंच जाने की आशा है जब कि बजट अनुमान 
2, 400 करोड़ रुपये का था । गैर- सरकारी भविष्य निधियों की विशेष 
जमा के अन्तर्गत 75 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्तियां और मरकारी 
क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उनको अधिशेष राशियो की जमा के अन्तर्गत 
200 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्तियां होने का अनुमान है । व्यय में 
वृद्धि के अनुरूप , अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दी गई विशेष प्रतिभूतियों से 
होने वाली प्राप्तियों में भी 149 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी । राज्य 
सरकारो से होने वाली अतिरिक्त वमूलियों और अन्य घट -बढ़ को हिसाब 
में लेने पर बालू वर्ष में 17, 778 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तिया होने 
का अनुमान है, जबकि मूल बजट अनुमान 16, 757 करोड़ रुपये का था । 

42. इस प्रकार, अनुमान है कि मुल्ल प्राप्तियां 40, 763 करोड़ 
रुपये से बढ़ कर 42, 710 करोड़ रुपये हो जायेंगी । कुल व्यय 42,536 
करोड़ रुपये से बढ़कर 46, 695 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान 
है । इमसे बजट में 3, 935 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा, जबकि मूल बजट 
में 1, 773करोड़ रुपए का पाटा दिखाया गया था । 

43. यह पाटा उससे अधिक है , जो मैं आदर्श रूप से पसन्द करता । 
मुझे खुशी है कि कृषि की अनुकूल स्थिति के कारण , अर्थव्यवस्था ने 
इस घाटे को , कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल बिना, आत्मसात् कर लिया है 
लेकिन, आवश्यक साबधानी के तौर पर, हमारे लिये अगले वर्ष पाटे 
की मात्रा को कम करना जरूरी, होगा हालांकि यह कहा जाता है कि जो 
व्यक्ति अपने साधनों की सीमाओं में रहता है । उसमें कल्पना का भाव 
होता है । ऐसा नहीं है कि मेरे अन्दर कल्पना का अभाव है, लेकिन मैं इसे 
उच्छ खल भी नहीं होने देना चाहता । 


होंगे । 


36. चालू वर्ष में बाघ सम्बन्धी आर्थिक सहायता ( मम्सिी ) की 
राशि 850 करोड़ रुपये से बढ़कर 1, 100 करोड़ रुपये हो जायेगी । 
यह वृद्धि मुख्यतः धान की वसूली कीमत में वृद्धि होने, गेहूं की बिक्री से 
कम गशि वसूल होने और खाद्यान्नों के भंडार में भारी वृद्धि होने के 
कारण हुई है । स्वदेशी उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता की 
राशि 930 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1, 200 करोड़ रुपये हो जायेगी । 
आयानित उर्वरकों के बारे मे आर्थिक सहायता भायाम की मात्रा और 
लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूग , 150 करोड़ रुपये से बढ़कर 
632 करोड़ रुपये हो जायेगी । 

37. बाड़ों और चक्रवातों से प्रभाषित राज्यों को दी आने वाली 
सहायता में 130 करोड़ रुपये की पति की गई । अल्प बचतों का संग्रह 
अधिक होने के कारण राज्यों को पेय हिस्से में भी 440 करोड़ रुपये 
की वृद्धि हुई । कृषि -निविष्टियों (इनपुट ) की खरीद के लिये राज्यों को 
ऋण देने के लिये की गई व्यवस्था में 60 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी 
की गई । इसके अलावा जिन राज्यों को वर्ष के दौरान गम्भीर वित्तीय 
कठिनाइयों का मामना करना पड़ रहा था , उन्हे कुल मिलाकर 440 
करोड़ रुपये के विशेष मध्यमावधिक ऋण प्रदान किये गये । 
____ 38. चालू वर्ष में रक्षा व्यय 6, 800 करोड़ रुपये के मूल बजट 
अनुमानों की तुलना में 7, 175 करोष रुपये होने का अनुमान है । व्यास 
संबंधी अवायगियो 5, 600 करोड़ रुपये के मूल अनुमामों की अपेक्षा 
390 करोड़ रुपये अधिक होने की सम्भावना है । 

39. मरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमो को भारी मकद हानियां हुई है 
और उन्हे अतिरिक्त समटीय महायना देनी पड़ी है । इन और अन्य 
परिवर्सनों जिनमें सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में सामान्य पूंजी को 
ऋणों में बदलने के लिये की गई काल्पनिक ( नोशनल ) व्यवस्था भी 
शामिल है , उनके द्वारा सरकार को वेय म्याज के सम्मान में सहायता, 

और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिये जाने वाले अतिरिक्त अंशदान को 
हिसाम में लेने पर कुल आयोजना -भिन्न व्यय 29, 740 करोड़ रुपये होने 
का अनुमान है जबकि मूल बजट में 26, 066 करोड़ रुपये की व्यवस्था 
की गई थी । 

40. कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गस, रेलवे से मिलने वाले लामाश में 
211 करोड़ रुपये की कमी होने की सम्भावना है । ऊंची अन्तर्राष्ट्रीय 
कीमतों के कारण खाद्य तेलों की बिक्री मे भी कम मुनाफा होगा । लेकिन , 
मुख्यत: सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को दी गई अतिरिक्त बजटीय 
सहायता के कारण और कुछ अन्य उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार 
होने के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्यों से ज्याज की 
प्राप्तियां बजट अनुमानो की अपेक्षा 439 करोड़ रुपये अधिक होने का 
अनुमान है । 


____ 1985- 86 के बजट अनुमान 
44. चालू वर्ष के साथ ही छठी आयोजना की अवधि भी समाप्त 
हो रही है । अनुमान है कि छठी आयोजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र 
का आयोजना व्यय 1, 10, 000 करोड़ रुपये मा होगा , जबकि मलसः 
97,500 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई थी । लेकिम 
इस अवधि में कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए, वास्तविक रूप में , परिव्यय 
मूल आयोजना में परिफम्पित व्यय से कम होगा । फिर भी यह सन्तोष 
की बात है कि अर्थव्यवस्था की वार्षिक विकास की दर के सम्बन्ध में 5 . 2 
प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा । खाद्यान्नों का उत्पादन आयोजना में 
निर्धारित लक्ष्य के आस-पास पहुंच जाएगा और कच्चे तेल का उत्पादन 
लक्ष्य से काभी अधिक होगा । बिजली के पोत्र में अतिरिक्त संस्थापित 
क्षमता का निर्माण आयोजना के लक्ष्य से कम हुआ है फिर भी आयोजना 
के शुरू होने के समय जितनी संस्थापित क्षमता थी उसके 50 प्रतिशत 
के बराबर अतिरिक्त क्षमना स्थापित हो जाएगी । सिंचाई के मामले में , 
क्षमता में लगभग 115 लाख हेक्टेयर की वृद्धि होगी जबकि आयोजना 
लक्ष्य 137 लाख हेक्टेयर का था । 


45. इस समय जबकि हम मातवी आयोजना का समारम्भ करने 
जा रहे हैं हमारा मुख्य कार्य पिछने लाभों को पक्का करना और उत्पा 
पकता बढ़ाने के अभियान को नया बल प्रदान करना और इसके साप 
साथ पित्तीय तथा मौद्रिमा स्थिरसा की सुनिश्चित व्यवस्था करना है । 
वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्यों को किए 
जाने वाले अधिक राशियों के अन्तरण और दिए जाने वाले अनुवानों, 
और रक्षा तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी अनिवार्य आयोजना-भिन्न व्यय 
को हिसाब में लेने पर 1985- 86 में आयोजना के लिए उपलब्ध होने 
पाले बजटीय माधन हमारी कुल आवश्यकताओं में काफी कम बैठते हैं । 


46. इम साधनों का आबंटन करने के मामले में मैंने विशेष रूप से 
राज्यों की आयोजनाओं के लिए ज्यादा केन्द्रीय सहायता दिए जाने को 
आवश्यकता का ध्यान रखा है क्योकि भन्यथा बहुत से राज्य महत्वपूर्ण 
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क्षेत्रों में अपना निमाणाधीन परियोजनाभी को भी बचाने की स्थिति में 
नही होंगे । राज्यों की 1981- 85 को आयोजनाओं का अनुमोदन करने 
ममय यह आशा की गई थी कि राज्यों के अपने भजट गाधनों आर 
उनके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों मे अशदानो के रूप में 5, 740 करोड़ 
रुपए की राशि उपलब्ध होगी । गबसे शान के मूल्याकना से बाल वर्ष के 
लेन-देनों में 2, 300 करोड़ रुपए की कमी होने का मकेत मिला है । 


47 वर्ष 1985- 86 में राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय 
सहायता को बढ़ा कर लगभग 6, 000 करोड़ रुपए किया जा रहा है ।, 
जबकि 1984- 85 मे यह राणि 4, 313 करोड़ रुपए की थी और इस 
प्रकार पिछले वर्ष केन्द्रीय महायना में 13 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 
1985- 86 में 39 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है । राज्यों को पहले 
से अधिक अर्थात् 1, 600 करोड़ पार के बाजार ऋण देने का भी प्राधि 
कार दिया गया है जो 1984- 85 में की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक 
है । अन्य अन्तरणों के साथ-साथ केन्द्रीय सहायता और बाजार ऋणों में 
इम वद्धि मे आयोगना के सम्बन्ध में केन्द्र के अपने साधनों में काफी 
कमी हुई है । 


48. कई राज्यों में पुनावों को देखते हुए राज्मो की वार्षिक आयोजनाओं 
को अभो अन्तिम रूप नही दिया गया है । आशा है कि आगामी 
कुछ सप्माही में राज्यो को आयोजनाओं को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया 
परी हो जाएगी । आयोजना के संबंध में तथा वित्त आयोग की सिफा 
रणों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय अन्तरणों में तेजी से हुई वृद्धि को देखते 
हाए , केन्द्र के माधनों पर पहले से हो काफी वाय पड़ा हुआ है, और 
केन्द्र के लिए राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ओवरड्राफ्टों का अतिरिक्स 
भार सहम करना संभव नहीं होगा क्योंकि अन्ततः यह मार आम 
आदमी को ही उठाना पड़ता है । फेन्द्रीय सहायता बाजार ऋणों और 
अनुबंधित उधारों में काफी वृद्धि होने के बावजूद राज्यों के लिए एक 
यथोचित आयोजना परिव्यय की व्यवस्था करना सभी सम्भव हो पाएगा, 
यदि थे जपेक्षाकृत अधिक माधन जुटाने और राज्यों के उद्यमों के कार्य 
चालन को सुधारने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयास करेगे । 


5 1. केन्द्रीय आयोजना में ग्रीमीण विकास के लिए कुल 932 करोड़ 
रुपए की व्यवस्था की गई है । राज्यों की आयोजनाओं को अन्तिम रूप 
दिए जाने तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार कार्यक्रम के लिये लगभग चालू वर्ष जितनी ही व्यवस्था की गई 
है और जरूरत पड़ने पर उसमें और वृद्धि कर वी जायेगी । सम्मानित 
मदस्यों को यह जाम कर प्रसन्नता होगी कि ग्रामीण भूमिहीम रोजगार 
गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 800 करा रुपये से अधिक की परियोजनाओं 
के कार्यान्वयम के लिये मंजूरी दी गई है । 1985-86 में इस 
कार्यक्रम पर 400 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा । 

52. सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली के ढांचे के पुनर्गठन पर जो बल 
दिया जा रहा है सम्मानित सदस्य उससे भली भांति परिचित हैं । हम 
एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में लगे हुए है । सरकार 
ममूचे देश मे उच्च माध्यमिक स्तर तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने 
के लिये यचनबस है । केन्द्रीय क्षेत्र में शिक्षा के लिये कुल 221 करोड़ 
रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमे इन नये प्रयासों के लिये की 
गई व्यवस्था भी शामिल है । 
____ 53. सन् 2000 तक जनन में निवल पद की शून्य दर प्राप्त करने के 
हमारे लक्ष्य के अनुरूप , सरकार स्वैच्छिक आधार पर परिवार नियोजन के एक 
कल्पनाशाल कार्यक्रम को शुरू करेगी । समग्र विकास के मन्दर्भ में , बच्चों की मृत्यु और 
अस्वस्थता दर को कम करने के प्रभाव प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ, परिवार 
कल्याण कार्यक्रमो का विशेष महत्व है । परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए 500 
करोड़ रुपए के परिव्यय का व्यवस्था की गई है । चिकिस्मा सम्बन्ध अनुसंधान के 
परिणामों का कारगर ढंग से उपयोग करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान 
परिषद के परिव्यय को बढ़ा कर 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है । 

54. गांवों में पेय जल को पूर्ति की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्यों और संघ 
राज्य क्षेत्रो को सहायता देने के लिए सरकार ने छटा आयोजना का अवधि में त्वरित 
ग्रामीण जाम पूर्ति कार्यक्रम शुरू किया था । सदस्यो को यह जान कर खुशी होगी कि 
छठी आयोजना की अवधि में इस कार्यक्रम के लिए धन- राशियों का आवंटन, 600 
करोड़ रुपए के मूल परिव्यय की तुलना में , 925करोष्ट्र रुपए से भी अधिक होगा और 
इससे राज्य इस आयोजना- अवधि में लगभग दो लाख समस्याग्रस्त गावों को हम 
कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने में समर्थ हुए हैं । 

55. भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिक करण और विकास 
में योगदान देने का विपुल क्षमता है । विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण 
मत्रालयो तथा परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, महासागर बिकाम और इलेक्ट्रानिको जैसे 
विभागों के लिए 1, 068 करोड़ रूपए के परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है । 

56. ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार तेल पर मौजूदा निर्भरता को ध रे-धीरे बदल कर 
और मध्यमावधि में उसके स्थान पर कोयले और बिजली के उपयोग की आवश्कता 
को काफी महत्व देती है । माननीय मवस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि इस आयोजना 
अवधि के अन्त तक 14, 000 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली के उत्पावन की ममता 
और जुड़ जाएगा । इसका अर्थ यह हुआ कि आयोजना के आरम्भ मे जो 28, 448 
मेगावाट क्षमता थी उसमें लगभग 50 प्रतिशत का द्धि हुई है । अकेले केन्द्र य क्षेत्र 
मे है , छठी आयोजना के दौरान 3, 350 मेगावाट तक में अतिरिक्त क्षमता और जोड़ 
दी गई है । 1985- 86 मे विद्युत विभाग के लिए 2, 090 कगेष्ट रुपए का परिव्यय 
रखा गया है जबकि 1984- 85 के लिए 1, 448 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया 
था । 

57 . मोयला उत्पादन के क्षेत्र में , 1984- 85 के दौरान 14. 75 करोड़ 
मेट्रिक टन का उत्पादन प्राप्त किए जाने के आशा है । 1985- 86 में इमको बड़ा 
कर 15 . 85 करोड़ मेट्रिक टन कर दिया जाएगा । कायला विभाग के लिए. 1, 102 
करोड़ रुपए का परिव्ययनिर्धारित किया गया है । 

58. माननीय सदस्य इस बात से भल भाति परिचित है कि कच्चे तेल के 
उत्पादन की मात्रा मे अत्यधिक अद्धि हुई है और कच्चे तेल का उत्पादन जो छठी 
आयोजना के आरम्भ में 114 लाख मेट्रिक टन था , बढ़कर इस वर्ष के अन्त तक 
294 लाख मेट्रिक टम हो जाएगा । 1982-83 में शुरू किए गए स्परित उत्पादन 
कार्यक्रम के फलस्वरूप है। यह सम्भव हो पाया है, जिससे बम्बई हाई में वार्षिक 
उत्पादन जो 1979- 80 में 12 लाख मेट्रिक टन का था , बहकर अब 203 लाख 
मेट्रिक टन तक पहुंच गया है । पेट्रोलियम विभाग के लिए 3, 261 करोड़ रुपए के 


49. सघ राज्य क्षेत्रों के लिए 840 करोड़ रुपये का आयोजना 
परिव्यय निर्धारित किया गया है जबकि 1984- 85 में इनके लिए 
558 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था । 578 करोड़ 
रुपए की व्यवस्था केन्द्रीय बजट में की गई है और शेष 62 करोष रुपए 
की राशि मध राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष के दौरान अतिरिक्त माधन जुटाने 
फे उपाय करके पूरी की जाएगी । 


50. वर्ष 1985- 80 के लिए केन्द्रीय आयोजना की राशि 18, 500 
करोड़ रूपए निधारित की गई है जबकि 1984-85 में यह 17, 351 
करोड़ रुपए को या । माधनों का तंगी को देखते हुए भन्न -बार प्राथमिक 
नाओं का निर्धारण करते समय मैंने यह उचित मममा है कि नई परि 
योजनाओं को शुरू करने की बजाए उन परियोजनाओं को पूरा कर लिया 
आए जिन्हें पहले से कार्यान्वित किया जा रहा है । मेरी यह भी कोशिश 
है कि उन परियोजनाओं के लिए अधिक व्यवस्था की जाए जिनके कार्यान 
क्यम में काफी प्रगति हो चुकी है और जिन्हे अधिक जल्दी चाल किया 
जा सकता है ताकि अर्थव्यवस्था की उनके लाभ यथासम्भव भीत्र प्राप्त 
होने लगें । अपने भाषण में इससे पहले मैंने कृषि के क्षेत्र के बढ़िया 
कार्य-निष्पादन का उल्लेख किया था । कृषि मे निवेश के लिए राज्य 
सरकारों के प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय आयोजना में कृषि और 
सहकारिता विभाग तथा कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग के लिए 
790 करोड़ रुपए में परिव्यय की व्यवस्था की गई है । गुना और आंवला 
के नए उर्वरक कारखानी के लिए जिनकी स्थापना जीरा-विजयपुर 
अगदीशपुर पाइपलाइन के माध्यम से लाई जाने वाली बम्बई हाई की 
गैस के आधार पर की जानी है 165 करोड़ रुपए की व्यवस्था की 
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भारत का राजपत : असाधारण 


परिम्पय फा व्यवस्था की जा रहें है । भारत य गैस प्राधिकरण के लिए 100 
फरोज रुपा का व्यवस्था क , गई है जो कि गैस की पाइपलाइनों का निर्माण करने 
पाला नव-निर्मिन संगठन है । 

59 मरकार को हमारे वनों के परिरक्षण के , चिम्ला है इसलिए उसने वन और 
पन्य जीवन विभाग नामक एक लग यिभाग ६ स्थापना क है । इस विभाग के fram 
लगभग 54 करोड़ रूपए का परिव्यय होगा, जिगमें सामाजिक धनपालन और ग्राम ण 
धन की लकड़ी के बागान लगाने के लिए 26 करोड़ रुपए के राशि शामिल है । 

60. पर्यावरण विभाग के लिए लगभग 36करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया 
है जिसमे गंगा के प्रदूषण की रोकथाम के परियोजना पर कार्रवाई शुरू करने के लिए 
10 करोड़ पार के , रकम शामिल है । पर्यावरण संबंधी अन्य प्रमुख कार्यक्रमो का 
उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त पर्यावरणिक अध्ययन के लिए उन्नत केन्द्रो पर स्थापना के 
अलावा , जैव विविधता का मरक्षण परना, प्रदषण का परिय प्रक्षण ( मान टरिंग ) 
फरना , अत्यन्त निकृष्ट अथवा कमजोर क्षेत्रों में पारिस्थितिक विकास और अन 
संधान तथा विकाम करना है । 

61. हालांकि एक कार्फ बईः राशि यधन-बद्ध आयोजना -भिभ दायित्व के 
रूपं में गजगी मा न्तरित की गई है, तथापि केन्द्र य आयोजना में , अनुसूचित 
आलियों और सुसूचित जनजातियों को फायदा पहुंचाने वाले विभिन्न कार्यक्रमो 
के लिए 207 करोड़ रूपए क , व्यवस्था क गई है । अनुसूचित जानियों के लिए 
विशेष संघटक आयोजना में केन्द्र के अधापान को बढ़ाकर 165 करोड़ रूपए कर 
दिया गया है । श्रीलंका से आने वाले पारणार्थियों के पुनर्गम के लिए लगभग 9 करोड 
रुपए क , व्यवस्था क जा रहा है । 

62. सरकार नेवश में दूरदर्शन के जाल के विस्तार के लिए जुनाई, 1983 में 
एक योजना अनुमोदित की थ । इम याजना के अन्तर्गत देश में बहुत से उच्च शक्ति 
और निम्न शक्ति वाले ट्रासम टर स्थापित करने की परिकल्पना की गई थ। ताकि 
दूरदर्शन के कार्यक्रम दोण के 70 प्रतिशत जनता तक पहुंच सके । 31 मार्च, 1 ).. . 
सक इन ट्रान्समीटरों के संख्या बढकर 181) हो जाएग । भूषना नीर प्रमाण के 
लिए 1985- 865 में 11( करो पा का परिव्यय । स्पा गया है । 

63, वर्ष 1185- 86 के वार्षिक योजना में जो प्राथमिकताएं निर्धारित क 
गई है उनमे : मूत्र कार्गग्रम के कार्यान्वयन में और तेजी आएगे । इस कार्यक्रम के 
लिए केन्द्र ५ जागोजना में अगले वर्ष के लि , कुल मिलाकर 4, 900 करोड़ रुपए का 
राशि रख गई है जो चालू वर्ष के 4, 1 4 1 काराष्ट्र कपए क तुलना में 18 . 3 प्रतिशत 
अधिक है । 

___ 64 ममापि में इस बात पर अवश्य बल देना चाहंगा कि आयोजना के मनुचित 
कार्यान्वयन के लिए विस य आयटनों क ही जफन्त नहीं होतं . बल्कि उसके लिए 
परियोजनाओं के बेहतर निर्माण और कुशल प्रबंघ का मा आवश्यकता होत है । 
आयोजना का अधिक तेज. से कार्यान्वयग करने के लिए प्रणामनिक प्रक्रियाओ में 
कतिपय परिवर्तन करने का विचार है । प्रशासनिक मन्त्रालयों के लिए यह जरूर होगा 
कि पूंजी लगाने का निर्णय लेन से पहले वे इंग बात है , मुनिश्चित व्यवस्था कर लें कि 
परियोजनाएं पूर। तरह से तैयार कर ली गई है और कार्यपालक प्राधिकार उनके 
कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रारभिक कार्रवाई पूरी कर चुके हैं । इसलिए यह 
निर्णय किया गया है कि परियोजनामी के लिए बना व्यवस्था विग माने से पहले 
विस्तृत व्यत्रार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए । 
वार्षिक आयोजना को अन्तिम रूप देने और लेखानुदान प्राप्त करने के कार्य को कुछ 
समय पहले सप्पन्न करने के उपायों परविचार भी किया जा रहा है ताकि विमाय वर्ष 
शुरु होने में कार्फ पहले ही यह पना चल सके कि किसन धनराशिया उपलब्ध 
होने वाला है । इन उपायों से पूरे वर्ष के दौरान परियोजनानो का कार्यास्बयन एक 
समान रूप से अपना रहेगा और वर्ष के प्रलिम दिनो में एक माथ एकट्ठा व्यय करने 

से बना आ मोगा । 
___ 65 आयोजना-भिन्न व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखा गया है । अगले वर्ष के 
बजट मे , आठवें वित्त आयोग की सिफारिशो के अनुसार, राज्या का अधिक धन 
राशियो के अन्तरण क , व्यवस्था की गई है । पित्त प्रायोग कं , शिफारिणो के 
भनुसार राज्यो का अनुदान देने के लिए 1, 2 15 करोड़ रुपए का गणि रख , गई है, 
जबकि 1984- 85 के बजट अनमानो में 5 18 करोउ सपा की राणि रखागई थी । 


लागन में होने वाली बुद्धि को ध्यान में रखते हुए व्याज की अवायगियों के लिए 
7, 075 करोड़रुपए का अनुमान लगाया गया है । प्राय पर पार्थिनः महामना के लिए 
1, 100 करोष्ठ रपए, परेल उर्वरकों पर पार्थिक सहायता के लिए 1, 200 करोए 
रुपए और प्रआयातित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के लिए 601 फराह रूपए की 
थ्यवस्था की गई है ।निर्यात प्रोमाइन और बाजार विकाम के लिए. 5.30 करोड़ 
रुपए की राशि रन । गई है । दूर-संचार मेवाओं से क सेवामो को अलग कर दिए 
जाने के परिणामस्वरूप अगले वर्ष के बजट के सिविल अनुमामो में अफ सेबानो के. 
खाले में 187 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा । अन्य बचतो की अधिक राशिया 
इकट्ठी होने के कारण , इन राशियो के प्राधार पर, राज्यो को दिए जाने वाले 
ऋणों की राशि 2, 375 करोड़ रुपएनिर्धारित की गई है । 

67. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिमत फिम्मों , 
पेशन संबंधी गहन , प्रादि की अदायगी के लिए 1985-86 में 300 करोड़ रुपए को 
एकमुएत व्यवस्था की गई है । छठी प्रायोजना का अवधि में पूरी की गई मायोजनागत 
योजनाओं के वचन बद्ध व्यय के लिए भी व्यवस्था की गई है । इन व्यवस्थामों और 
अन्य व्यवस्थामों को हिमाब में लेते हुए, अनुमान है कि चालू घर्ष क सशोधित अनु 
मानों के 29, 740 करोड़ रुपए के मुकाबले मे , 1985- 86 में 32, 786 करोड़ 
रुपए का आयोजना-भिन्न व्यय होगा । 

68. अब में एक ऐस मामले का उल्नेम्य करना चाहूंगा जो केन्द्रीय सरकार के 
कर्मचारिंगों से संबंधिम है । मुझमे पूर्ववर्ती माननीय यिस मंत्री जी ने 1983- 84 के 
बजट में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति के घोषणा का । यह प्रायोग जो 
जुलाई, 1983 में नियुक्त किया गया था अभी तक अपना काम कर रहा है । इस बीच 
बहुत से सरकारी कर्मचारी ऊषापेंशन का लाभ पाए बिना ही सेवा-निवृत हो गए है 
जिसकी उन्हें पायोग का सिफारिशों के फलस्वरूप मिलने को प्राणा थं । हम समय , 
पेशन क , राशि निर्धारित करने हुए कर्मचारा में वतन और उपभोक्ता मूल्य सूचक 
मंक के 320 के औसत स्तर तक स्व कर महंगाई भने के भश को हिमाय में शामिल 
किया जाता है । महंगाई भत्ते को अन्तिम किस्त उपभोक्ता मूल्य सूचफ अंक के 
568 के प्रोसत स्तर के अनुमार स्वामृत की जा ची है । 31 मार्च, 1985 को या 
उसके बाद सेवा-निवृत होने वाले केन्द्रीय सरकार के कमचारियों का राहत देने के 
उपाय के रूप में अब में यह प्रस्ताव करता हू कि उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के 568 
के प्रोमन स्मर के अनुसार यी कप्त समस्त महंगाई भने के राशि को , सेवा-निवृत्ति 
लाभ के प्रयाजन के लिए, वेतन माना जाए । माथ ही में यह भी प्रस्नाय करता 
हूं कि पेशन के मामले मे 1, 500 रुपए प्रति माप की वर्तमान उच्चतम सोमा को 
हटा लिया जाए और मृत्यु -एवं सेवा निवृत्ति उपदान ः नच्चतम सीमा 36, 000 
झपए से बनाकर 50, 000 रुपए कर दिया जाए । मवन इस विषय में मुझसे 
सहमत होगा कि जिन लोगो ने अपने जं बन के मोसम वर्षों को देश की सेवा में 
मर्पित किया हो वे अवश्य है। उम महायता यो पात्र है जो हम उन्हें वे सकते है । 

___ 69. जहाँ तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है कराधान के मौजूदा स्तरों पर 25, 51 1 
करोड़ रुपए का मकल कर- राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, मबकि एमकी तुलना में 
चाल वर्ष में इसका अनुमान 23,702करोड़ रुपए का है । करों में राज्यो का हिस्सा 
चालू वर्ष के 5, 777 करोड रुपा को सुलना मे 6, 5 4 2 करोग रुपए होने का अनुमान 
है । हममे से 487 करोड़ गपा के कति पाठये वित्त आयोग की सिफारिशो 
के अनुसार अगले वर्ष से बुनियादा उत्पाद-गुल्कों में राज्यो के हिम्मे को 
40 प्रतिशत से बढ़ा कर 45 प्रतिशत किए जाने के कारण हुई है । 
रेलवे से मिलने वाला लाभांश चालू वर्ष की तुलना में 303 करोड 
रुपए अधिक होगा । 

__ 70 बाजार ऋणों से पालू वर्ष के 4, 100 करोड़ रुपए की तुलना में 
5, 100 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है । प्रस्प बचतों 
के संग्रह की राशि घालू वर्ष के 3, 300 करोड रुपा को तुलना में 3, 900 
करोड़ रुपए प्रांकी गई है । वापसी अदायर्गः क , राशि को घटाने के बाद 
निवग्न विदेशी महायमा का राशि चालू वर्ष के 2,146 करोड़ रुपए की 
सुलना में 2,510 करोड का रोग । मन प्राप्नियों को और प्राप्तियों में 
हाने थाली प्रान्य घट-मढ़ को हिमाम में लेने पर , 1985- 86 में मुल 
47, 635 करोड़ रुपए प्रान होने का पन्नास है । इन प्राप्तियो में 
रेल किरायो और भाड़ो से किा जाने वाले मनोधन के प्रभाव को हिसाब 
में ले लिया गया है । कुल व्यय अनुमाननः 51, 205 कर हु रुपए का 
हागा । प्रकार, कराधान के वर्नगान दरों पर बजट में कुल मिलाकर 
3, 660 करोष्ट्र रूपए का घाटा रहेगा । 


66. अगले वर्ष रक्षा व्यय के लिए 7, 686 करोड़ रुपए की राशि रखी गई 
है , जिसमें रक्षा सम्बन्धी पैशन शामिल नहीं है । ऋण की राशियों और उनकी 
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भाग ख 
71. बजट तैयार करना एक वार्षिक अनुष्ठान है , लेकिन इसे सार्थक 
बनाने के लिए यह जरूरी है कि इसे एक अधिक लंबी कालावधि के संदर्भ में 
सैयार किया जाए । हमारी गजकोषीय प्रणाली हमारे लिए काफी उपयोगी 
मिद हुई है । परन्तु पिछले कुछ वर्षों में वस्तुगत परिस्थितियां बदल गई हैं , 
जिनके संबंध में नए व्यवहार की पावण्यकता है । मैं यह भलीभांति जानता 
हूं कि सभी परिवर्तन एक - साथ करना संभव नहीं है, फिर भी हमें सुधार 
की प्रक्रिया की शुरुआत करनी है , जिमे चरणवस तरीके से एक निश्चित 
समयावधि में पूरा किया जा मफे । हम एक ऐमी दीर्घावधिक राजकोषीय 
नीति तैयार करने की दिशा में अग्रसर होंगे, जिसका कार्य-काल प्रायोजना 
के साथ समाप्त होता हो । मैं बजट सन्न ममाप्त होने के बाद इंग विषय 
पर विचार-विमर्ण शुरू करने की प्राणा करता । 


कमी हो , लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिले और कतिपय अन्य 
विकृतियां दूर हों । वर्ष के दौरान , मैं ऐसे अन्य अपेक्षित परिवर्तनों पर 
विचार करूंगा , जिनसे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अर्थव्यवस्था के और भागे 
विकास में अपना पूर्ण योगवान दे सके । 

77 मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मरकार , बिना किसी भय 
या पक्षपात के , अपने सामाजिक प्राधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 
मतसंकल्प है, और जो लोग कर-प्रवचन अथवा अन्य आपिक अपराध करेंगे 
वे अपने आपको खतरे मे डालकर ही ऐसा करेंगे । 
___ 78, प्रम में विशिष्ट प्रस्तावों की पोर पाता हूं । पहले मैं प्रत्यक्ष 
करों के क्षेत्र के प्रस्तावों को लूंगा । 

79 . मैं वैयक्तिक माय-कर की घट- मीमा को 15, 000 रुपए महा 
कर 18, 000 रुपए करने का प्रस्ताव करता है । इसके । फलस्वरुप लगभग 
40 लाख करनिरिनियों में में करीब 10 लाख निवारितियों को कोई 
पाय-कर नहीं देना पगा। 
___ 80. मेरा वैयक्तिक आय को दर- अनुसूची का पुर्नगठन करने का प्रनाथ 
भी है । 18, 000 रुपए के " गुन्य " दर खंड के बाव, 18, 001 रुपए से 
25, 000 रुपए तक के खांड पर पाय-फर की दर 25 प्रतिशत होगी ; 
25, 001 रुपए से 50, 000 रुपए तक के खंड पर 30 प्रतिगत को दर , 
50, 001 रुपए में 1 लाख तक के खंड पर 40 प्रनिगत को दर, और 1 
लाख रुपए से अधिक की प्राय पर 50 प्रतिमान की दर लागू होगी । मई 
दर- अनुसूची के अनुसार, प्राय के मभी स्तरों पर कर में कमी होगी । 
20, 000 रुपए की कर-योग्य आय पर नई वर- प्रनुसूची के अनर्गन कर- राहत , 
चालू दरों पर लगने वाले प्राय-कर के 50 प्रनिगा के बराबर होगी ; 
25, 000 रुपए की कर-योग्य प्राय पर 22 प्रभिगन राह पाल होगी ; 
50, 000 रुपए की कर-पोग्य प्राय पर 18 प्रतिगत राहम मिनेगो प्रोर 1 
लाख रूपए की प्राय पर 17 प्रतिशत राहत मिलेगी । करों की बरा के 
खंडो को पाठ से घटा कर चार करदिए जाने मे दर अनुमूवी मरल हो 
जाएगी । ऐसे हिंदू अविभान कुटुंबों पर लागू होने वालो दर- अनुषी का 
भी , जिनके एक या एक से अधिक सवस्प का अलग पाय छूट को सीमा से 
अधिक हो, परिणामत : पूर्वगठिन करने का प्रस्ताव है । 

81. मैं सभी श्रेणियों के निगम-भिन्न करदातामों के मामले में प्राय-कर 
पर अधिभार को समाप्त करने का भी प्रस्ताव करता हु । 


72 प्रत्यक्ष फरों के क्षेत्र में , एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है : विकास , 
उत्पावफता भोर अचन के वातावरण का निर्माण करना । प्रत्यक्ष कराधान 
की ओ प्रणाली इन उद्देश्यों की पूर्ति मे महायक सिद्ध हो सकती है, उसमे 
कर- अनुपालन भी बेहतर होगा और वह अधिक न्यायोचित भी होगी । 

73 कैयक्मिक प्राय-फर के संबंध में हमारी पति इस प्रकार है । 
सर्वप्रथम वैयक्तिक पाय-कर की दरों को पुननिर्धारित किया जाना चाहिए 
पौर उम्हें यक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए , ताकि दर -नांचा सरल और 
तर्कसंगस हो जाए । कर-लांचे की प्रगामिता को बनाए रखते हुए, यह सुनि 
श्चित करना जरूरी है कि वैयक्तिक माय और धन पर करों की दरों का 
संयुक्त प्रभाव प्रतिकूल न हो । दूसरे, छूट-सीमा इस प्रकार निर्धारित की 
जानी चाहिए कि छोटे कर-निर्धारण के मामले, जिनकी संख्या बहुत 
अधिक होती है , समाप्त कर दिए जाएं और निम्न और मध्य आय वर्ग 
के लोगों को राहत प्रदान की जाए । तीसरे , कर-नांचा स्थिर होना साहिए । 
चौथे, कर-अपवंचन को कम करने के काम में प्रशासनिक संव का अधिक 
कारगर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए , कर निर्धारण में अधिक जोर, 
बहुत अधिक संख्या में विवरणियो की मेमी ऑष पर दिए जाने की बजाए , 
नमने के तौर पर कुछ मामलों की गहरी छानबीन करने पर दिया जाना 
चाहिए । पचियें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि करअपवंचन का 
पता लगने पर तुरन्त और कड़ा दंड दिया जाए । छठे, यदि किसी कर 
की उपयोगिता समाप्त हो गई हो तो , पाहे उसका उद्देश्य कितना ही 
प्रशंसनीय क्यों न हो , उसे मंविधि -पुस्तक में से हटा दिया जाना चाहिा । 

74 भारत में निगम-कर की साविधिक दर ऊंची है, लेकिन विभिन्न 
छुटो के कारण उसकी प्रभावी दर काफी कम है । हालांकि प्रत्येक छूट 
का कोई न कोई औचित्य होता है, लेकिन , कुल मिलाकर, इन सभी छटों 
का संयुक्त प्रभाय यह होता है कि घर- प्राधार मधित हो जाता है । इसके 
अलाषा, मौजूदा प्रणाली मे भिन्न -भिन्न मरदानाप्नों पर बहन भिन्न-भिन्न 
प्रभाव पड़ता है । इस पेवीक्षा प्रणाली ने कभी खत्म न होने वाली मुकदमे 
बाजी को जन्म दिया है और इससे हिगाम -कनाब बनाने वालों, और उनको 
जाच करम थाला को मनचाही करने की व्यापक छूट मिली हुई है । 

75. निगम कराधान के क्षेत्र में चालू वर्ष के संबंध में मेरे प्रस्तावों 
का उद्देश्य वृष्ठ छूटों को ममाप्त करके पीर धरों को युक्तिसंगत बनाकर 
इनकी दिशा में परिवर्तन लाना है । फिलहाल , मैं अपनी पूरी मंजिल तप 
मही कर रहा ह , अशत. राजस्म सबंधी अपेक्षानो के कारण ये और अंशत: 
इम कारण से कि अब जिन परिवर्तनों का प्रस्ताव किया जा रहा है , मै 
उनके बारे मैं नागों की प्रक्रिया देखना चाहता ह । माननीय भावस्पों के 
विचारों से लाभ उठाने के लिए, मैं निगम-करो के सबध सह प्रस्ताव 
रखंगा, जिन्हें अगले दो वर्षों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा 
सकता है । मेरा विचार है कि इन मुद्दों पर खुलकर वाद-विवाद होना जसरी) 
है ताकि हम जा निर्णय ले थे सही हों । में वित्त विधेयक पर होने वाले 
वाद -विवाद पर अपना उत्तर देने ममय हम बार में सरकार के निर्णयों को 
घोषणा बामगा ताकि हम विषय पर कोई अनिश्चितता न रहें । 

78. जहा सफ अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, मेग तात्कालिक कार्य एमे 
परिवर्तन करना है, जिनसे प्रार्थामफता-प्राप्त क्षेत्रों में निवेश की लागत में 


82 प्रस्तावित सशोधनो से, वयक्तिक प्रायों पर प्राय-कर की अधिकतम 
समांनिक पर 61 .875 प्रतिशत से घट कर 50 प्रतिशत हो जाएगो । 
वस्तुतः, कर की मोमत वर. इससे भी कम होगी । 

83. कर-वाचे को युक्तिसगत बनान के प्रस्तावों से 1935- 48 के 
विसीय वर्ष मे राजम्प मे पाय-फर के मंबध में 200 करोष्ट्र रूपए और 
अधिभार के संबंध में 197 करोड मपए की हानि होने का हिमाम लगाया 
गया है । लेकिन , कर को दरों में कमो हो । के परिणामस्वरूप जो बेहतर 
मनपालन होगा, उसे हिमाघ में लेने पर वास्तव में 197 करोड रुपए की 
हानि होने का प्रमुमान है, और वह भी अधिभार के मामले में । यह मम्मी 
हानि केन्द्र के खाने में होगी । 


84. हमारे चुनाव-धोषणा पत्र में किए गए वापदे को पूरा करने के लिए , 
करदाताओं से मनंधित अनिवार्य जमा योजना को 1 अयल , 1985 
म ममाप्त किया जा रहा है । फितु , अर्थोपाय गवन्धी समग्न स्थिति को 
देखते हा , मेरा यार अबध करने का प्रभाव है कि पहले गम को गई गशियों 
से संबंधित उन फिस्तों पार ब्याज की यापमा अदायगिया एक वर्ष 
के लिए स्थगित कर दी जांच, आ विमान ई 1983-96 में दंप ओंगी । 
प्रदान की जाने वाली राशि पर माज जनामारा और यह 1986- 87 
में बापमी- प्रदायगी के लिए देय किस्ती के साथ बापम म वर्ष प्रक्षा कर दी 
जाएगी । इस प्रयोजन के लिए आज मायं एक अलग यिया प्रस्तुत करने 
का मेरा विचार है । 


भागIS 1 ] 


भारतका राजपा : असाधारण 


सीमा को 20, 000 रुपए से बढ़ाकर 30, 000 रपए कर दिए पाए । मैं 
यह भी प्रस्ताप करता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं 
के अंतर्गत दिए जाने वाले छटनी संबंधी मुआवजे को पूरी नरह से कर 
मुक्त रखा जाए : में सम्मानित सदस्यों को यह भी बतला दूं कि सरकार एक 
ऐसी योजना बनाने पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत कामगारों को 
प्रबंध कार्य में शामिल करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, 
पौर यपि पावश्यक हुमा तो इस प्रयोजन के लिए ममुचित राजकोषीय 
प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे । 


90. कराधान विधि ( संशोधन ) अधिनियम , 1984 द्वारा की गई 
एक व्यवस्था के अन्तर्गत, वेतनमोर्गः करदाताओं को उनके नियोजकों 
द्वारा कतिपय प्रयोजनों के लिए व्याज की रियायती दरों पर दिए गये 
ऋणों अथवा ग्याज-मुक्त ऋणों के रूप में प्राप्त होने वाली परिलम्धि 
पर कर लगता है । वेतनभोगी करवाप्तामों को और राहत देने के उपाय 
के रूप में इस व्यवस्था को निरसित करने का प्रस्ताव करता है । 

91. स्वदेगा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कुछ और प्रोत्साहन देने की 
दष्टि से, मैं प्रस्ताव करता है कि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई जानकारी 
( नो - हाक ) के लिए उन्हें प्राप्त एकमुश्त प्रतिफल को तीम वर्षों की 
अवधि में फैलाकर उम पर तदनुसार कर लगाया जाए । मैं एक ऐसी 
म्यवस्था करने का भी प्रस्ताव करता है जिसके अंतर्गत उद्योग जानकारी 
प्राप्त करने के लिए अदा किए गए एकमुशता प्रतिफल को छः वार्षिक 
किस्तों में अपलिखित ( राईट - फि ) कर सकता है । ऐसे मामलों में , 
जहाँ जानकारी सरकारी प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्र की 
कम्पनियों को प्रयोगशालाओं और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं में विकसित 
की गई हो , तन वर्ष का अवधि में अपलेखन की अनुमति दी जाएगी । 


85. अन -कर के ढांचे की जांच अनेक उम्ब- शक्तिप्राक्ष निकायों द्वारा 
की गई है, जिनमें संसद की प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति भी 
शामिल हैं । उनके द्वारा अनेक सुमाप दिए गए हैं , ताकि धन-कर की प्रणाली 
को ऐमा बनाया जा सके जिससे कि अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश को 
बढ़ावा देने में अधिक सहायता मिले । कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए, 

50, 000 रुपए की मौजूदगी बुनियादी घुट- सीमा को भी अपर्याप्त समझा 
गया है । यह स्मरण रहे कि 1 लाख रुपए की सीमा काफी पहले अर्थात् 
1864 में निर्धारित की गई थी । इन बातों पर विचार करते हुए , मैं 
धन-कर की छूट -सीमा को बढ़ाकर 2, 50, 000 रुपए करने और 2, 50, 000 
रुपए तक के निवल धन के सिंबंध में " शून्य " वर खंड की व्यवस्था करने 
का प्रस्ताव करता हूं । मेरा घन -कर की वर- अनुसूची को पुनंगठित करने 
का भी प्रस्ताव है । मई दर- मनुसूची के अंतर्मत , 2, 50, 001 रुपए से 
10, 00, 000 रुपए तक के संड पर धम -कर की दर 1/ 2 प्रणित , 10, 00, 001 
रुपए से 20,00, 000 रुपए सक के खंड पर 1 प्रतिशत , और 20. 00, 000 
रुपए से उपर के खंड पर 2 प्रतिशत होगी । इस प्रकार , अधिकतम सीमातिक 
पर 5 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत रह जाएगी । मेरा ऐसे हिंदू अविभक्त 
फुटुंबों पर लागू होने वाली पर-अनुसूधी को भी पुनर्गठित करने का प्रस्ताव 
है, जिनके एक या एक से अधिक सवस्य के पास, स्वतंत्र रूप से , छूट की 
सीमा से अधिक धन हो । 

86. एक मकान के 2 लाख रुपए तक के मूल्य को धन -फर से छूट 
प्राप्त है । करदासा को 2, 65, 000 रुपए तक के कुल मूल्य की विनिर्दिष्ट 
वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में भी धन -कर से छूट पाने का हक है । 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों और राष्ट्रीय जमा योजना के अंतर्गत जमा 
राणियों के संबंध में 35, 000 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाती है । मैं 
इन अलग- अलग छूट -सीमाओं के स्थान पर , जो कुल मिलाकर 5 लाख रुपए 
की है, हम सभी परिसंपत्तियों के संबंध में 5 लाख रुपए की समेकित छूट 
सीमा रमाने का प्रस्ताव करता हूं । । 

87. धन-कर से संबंधित मेरे प्रस्तावों से 1985-86 के वित्तीय वर्ष 
में कोई हानि नहीं होगी । हालांकि विसीय वर्ष 1986-87 में 70 करोड़ 
रुपए की हानि होने का अनुमान है, फिर भी मुझे माशा है कि बेहतर कर 
मनुपालन से कुछ समय पाकर राजस्व में कोई हानि नहीं होगी । 

88. चूंकि धन-कर और संपवा- शुल्क वोनों से संबंधित कानून एकही। 
व्यक्ति की संपत्ति पर लाग होते है - -धन-कर उसकी संपत्ति पर उसकी 
मृत्यु से पहले लागू होता है और संपवा- शुल्क उसकी मृत्यु के बाद --- इसलिए 
एक ही संपत्ति के संदर्भ में वो अलग -अलग कानूनों के अस्तित्व से करदासामों 
और मृत व्यक्ति के उत्तरदाधिकारियों को प्रक्रिया संबंधी परेशानियों का 
सामना करना पड़ता है, जिन्हें दो भिन्न -भिन्न कानूनों के उपबंधों का पालन 
करना पड़ता है । दोनों कानूनों के सापेक्षिक गुणावगुणों पर विचार करने के 
बाव, मेरा मत है कि संपदा - शुल्क से वे दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हुए, जिनके 
लिए यह लागू किया गया पा , पर्यात् धन के असमान वितरण को कम करना 
पौर राज्यों को उनकी बिकाम योजनाओं के वित्तपोषण में सहायता देना । 
संम्पदा-शुल्क से केवल लगभग 20 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है, लेकिन 
उसके प्रशासन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है । इसलिए मैं प्रस्ताव करता 
हूं कि 16 मार्च, 1985 को या उसके बाद होने वाली मृत्युओं पर संक्रांत 
होने वाली संपदामों के संबंध में संपदा - शुल्क ममाप्त कर दिया आए । मैं 
इस प्रयोजन के लिए ययासमय समुचित विधान प्रस्तुत करूंगा । 

89. मैंने अपने भाषण में इससे पहले कतिपय उपायों का उल्लेख 
किया था जो सरकार प्रौद्योगिक पार पन्य कामगारों के लाभ के लिए करने 
का प्रस्ताव करती है । इन उपायों में से कुछ उपाय है : - - कंपनियों के बंद 
हो जाने की स्थिति में कामगारों को देय राशियों को प्रत्याभूत लेनवारों जैसे 
ही प्राथमिकता देने का प्रस्ताव, बोनस की सीमा में प्रस्तावित वृधि और 
कर्मचारियों तथा कामगारों के लिए एक स्टाक विकल्प सोजना की शुरु मात 
वैयक्तिक कराधान की छूट-सीमा को बड़ा दिए जाने से , प्रषिकाश पीयो 
गिक कामगारों को कोई माय-कर नहीं देना पड़ेगा उनको कुछ और राहत 
देने के उपाय के रूप में , मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उनको प्राप्त होने 
माली छंटनी संबंधी मुभावजे की कर-मुक्त राशि की अधिकतम मौद्रिक 
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92. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को विश्वविद्यालय स्तर की 
पाठ्य पुस्तकों, और शम्द -कोशों आदि के लेखकों को ऐसी पुस्तकों के 
संबंध में रायल्टी, प्रतिलिप्यधिकार शल्क आदि के रूप में प्राप्त आय के 
25 प्रतिशत भाग की कटौती करने का हक प्राप्त है । यह रियायत 
चालू निर्धारण -वर्ष के साथ समाप्त हो रही है । ऐसी पुस्तकें लिखने के 
लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं इस रियायत को और पांच वर्ष तक 
जारी रखने का प्रस्ताव करता है । 

93. मैं इन्दिरा गांधी स्मारक म्यास में दिए जाने वाले वान को 
राष्ट्रय महत्व की अन्य निधियों में दिए जाने वाले दान के समकक्ष बनाने 
का प्रस्ताव करता हूं । मैं एक ऐसो व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव करता 

। जिसके अन्तर्गत प्रधान मंत्री के राष्ट्र य सहायता कोष में दिए गए 
वानों की राशियो 100 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र होंगी जब कि इस 
समय उन पर केवल 50 प्रतिशत कटौती करने की अनुमति है । 


94. कर- अपर्वषकों को सबक सिखाने की आवश्यकता के संदर्भ में , 
मैं समझता है. फि ऐसे लोगों को बंडारमक उपबन्धों से उन्मुक्ति देने का 
कोई औचित्य नहीं है जो उस समय अपनो आय प्रकट करते हैं अब उनको 
अपराध में फसामे बालो खाता -बहिया और परिसम्परितयो माय-कर 
विमाग के द्वारा उनके कम्पे में पकड़ ली जासः है । इसलिए मैं प्रस्ताव 
करता हूँ कि ऐसे मामलों में बंडात्मक उपबंधों से उन्मुक्ति देने के लिए 
कराधान विधि ( संशोधन ) अधिनियम , 1984 द्वारा किए गए उपबन्धों 
को हटा दिया जाए । 


95. कर- अपर्वषकों के घिस्ट घालू की गई पापराधिक कार्यवाहियों 
के संबंध में विचारण करने के लिए शक्ति -सम्पन्न विशेष न्यायालयों की 
स्थापना करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों के 
साथ बातचीत शुरू करने का भः मेरा विचार है । 


96. कर- परिवर्जन की रोकथाम के उपाय के रूप में , मैं आय-कर 
अधिनियम की धारा 167 क में मौजूद एक कमो को दूर करने के लिए 
यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं कि क्तियों के एक संगम पर मधिकतम 
सोमान्तिक दर से आय -कर लगेगा , यदि उसकी आय के एक भाग में भी , 
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एक आरक्षित खाते में जमा करना होगा जिसका उपयोग उनके कारवार 
__ के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा । 

103. चाय उद्योग द्वारा नई मश नर , नए पौधारोपण और पौधों 
के पुनरारोपण मावि में निवेश करने के प्रयोजनों के लिए आन्तरिक 
मंसाधन जुटाने के कार्य को मुकर बनाने के लिए , मैं यह व्यवस्था करने 
का प्रस्ताव करता है कि भारत में धाय उगाने और उसका विनिर्माण 
करने के कारबार में लगा हुई कंपनियों को उनके मुनाफों क 20 प्रनिशत 
राशि तक का कटोत : करने का हक होगा ; यह राणि राष्ट्र य कृषि और 
ग्रामीण विकास बैंक के पास एक विशेष खाने में जमा करानी होगः । 
इस खाते में से रकमों की निकासी चाय बोर्ड द्वारा अनुमोदिन कं. जाने 
बालः योजनाओं के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए है करने को 
अनुमति होगं । 


सवस्यों का व्यक्तिगत हिम्सा अनयंधार्य या अज्ञात हो । वित्त अधिनियम, 
1983 बारा पिप गए एक उपबंध के . अंतर्गत , पूर्स और धार्मिक न्यासों 
द्वारा प्राप्त कारबार-लाभ , कतिपय मामलों को छोड़कर , आय -कर मे मुक्त 
नहीं है । इस उपबंध के अनुरूप , में यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव 
करता है कि ऐसे न्यागों के कारभार का परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में 
धन- फर से भ कोई छूट नहीं मिलेगा । 

___ 97 अब मैं निगम-कर से संबंधित प्रस्तावों की ओर आता छ । 
____ 98. वित्त य वर्ष 1985- 86 के लिए , मैं कंपनियों पर लागू होने 
बाल , आय-कर के बुनियाव दरों में 5 प्रतिशत अंशों के , कमी करने का 
प्रस्ताव करता है । इस समय , अल्पजन- धारित औद्योगिक कंपनियों पर , 
अन्य अल्पजन- धारित कंपनियों क तुलना में , कम दर पर कर लगता है । 
मैं व्यापारिक और निवेश - संबंध कंपनियों को छोड़कर, बाकी सभी 
अल्पजन - धारित कंपनियों के लिए एक समान दर निर्धारित करने का 
प्रस्ताव करता हूँ । इगके फलस्वरूप , अल्पजन- धारित कंपनियों क कतिपय 
श्रेणियों के मामले में आय-कर को बुनियाद कदर 65 प्रतिशत से 10 
प्रतिशत अंश कम होकर 55 प्रतिशत रह जाएगा । इससे , खासतौर से , 
ऐसा कंपनियों को लाभ पहचेगा जो रोजगार- प्रधान कार्यकलाप चलाती हैं । 
जैसे कि परामर्श और विज्ञापन सेवाएं और पर्यटन संबर्धन सेवाएं । 

99. निगम और निगम- भिन्न दोनो क्षेत्रो के लिए कर क धरों में 
प्रस्तावित कमः के साथ-साथ कुछ रियायतों को वापस लेना भी जरूरी 
होगा । 1980 में की गई एक व्यवस्था के अन्तर्गत , 1 अप्रैल , 1980 
मे 31 मार्च, 1985 तक पाः पांच वर्ष की अवधि में संस्थापित मश नर, 
और मर्यन के संबंध में अतिरिक्त मूल्यह्रास सीमार किया जाता है । 
चालू निर्धारण वर्ष से कर की दरों में प्रस्तापित कमा और मूल्यहास 
के छूट क सामान्य दर में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के प्रस्तावित 
पद्धि के संवर्भ में , मैं 31 मार्च, 1985 के बाव संस्थापित मश नर और 
संयंत्र के संबंध में अतिरिक्त मूल्यहास की स्वीकृति को आगे जारा रखना 
आवश्यक नही समानता । 


104. बैंको क बढ़त हुई सामाजिक बचनबद्धताओ, को पूरा करने 
के लिए उनके पास अधिक धनराशियां छोड़ने के उद्देश्य से , में 31 मार्च, 
1985 के याव उत्पन्न होने वाले म्याज के संबंध में ब्याज फर को समाप्त 
करने का प्रस्ताव करता हूँ । मैं एक ऐसा व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव 
करता है , जिसके अंतर्गत बैंक अपने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए 
फर का कटौत -योग्य व्यवस्थाए कर सकेंगे जिनक राशि मुनाफों की रफम 
के 10 प्रतिशत के बराबर या उनका प्रामण शास्त्राओं द्वारा दिए गये 
कुल अग्रिमो के औसत के 2 प्रतिशत के बराबर के राशियों में से जो 
* अधिक होर्ग उम तक हो सकेग । 


____ 105. मै उन उपबन्धों को भा रामाप्त करने का प्रभाव करता हू 
जो विज्ञापन, प्रचार और विक्र संवर्धन पर , वायुयान और मोटरफारों के 
संचालन और अनुरक्षण और होटलों को की गई अवायगियों पर, 1,00, 000 
रुपए से ऊपर हुए व्यय के 20 प्रतिशत भाग का अस्व कृति के बारे में 
है । गैर- बैंककार और गैर-विसीय कंपनियों द्वारा जनता से जमा ले । 
गई रकमों पर उनके द्वारा अदा किए गए ब्याज के 15 प्रतिणत भाग की 
अस्वीकृति से संबंधित उपबंध को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है । 


106. वर्तमाम रियायतों में से कुछ को वापस लेने के असर और 
आय-कर अधिनियम क धारा 80 के सबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल 
के फैसले के प्रभाव को हिसाब में लेते हुण , निगम क्षेत्र पर लगने वाले 
कर में राहत देने के मेरे प्रस्तावों के कारण 1985- 86 में राजस्व मे होने 
वाली हानि अधिप्रतिसन्तुलित हो जाएग । 


100. एक वर्तमान उपबंध के अन्तर्गत, कंपनियों और सहकारी समितियों 
सारा प्रामण विकाम के अनुमोवित कार्यक्रमो पर किया गया व्यय , 
उनके कर -योग्य मुनाफों का निर्धारण करते हुए हिसाब में नहीं लिया जाता । 
हालाकि उद्देश्य सराहन य है, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 
राजकोर्ष य रियायत देना सह उपाय नहीं है । इसलिए मैं इस रियायत 
को सत्तम करने का प्रस्ताव करता है । सिवाय उन कार्यक्रमों के संबंध 
में जो 17 मार्च, 1985 से पहले विहित प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए 
जा चुके हैं । पुस्तकों के प्रकाशन से प्राप्त मुनाफों के संबंध में अनुमत 
कर-छूट को , जो निर्धारण-वर्ष 1985-86 के साथ समाप्त हो जाएग , 
भागे जार रखने का प्रस्ताव नहीं है । मैं यह भा प्रस्ताव करना है कि 
भारस य कंपनियों द्वारा कतिपय विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांशों के 
संबंध में ५ जा रह कर संबंध रियायत को वापस ले लिया जाए । 


107. प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में मेरे द्वारा प्रस्तावित जन्य परिवर्तन 
अपेक्षाकृत कम महत्व के हैं । मैं इस समय उनका विशद विवेचन करने 
में सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा । 


___ 108. अम मैं निगम कर के चरण -बद्ध सुधार से संबधित अपने प्रस्ताव 
की ओर आता हूं । जिसके बारे में मैंने अपने भाषण के पहले माग 
में कहा था । 


101. इस समय कर छुट्ट को रियायत उन औधोगिक उपक्रमों 
को उपलब्ध है जो 1 अप्रैल , 1985 से पहले उत्पादन शुरू कर देंगे ; 
इस तार ख से पहले कार्य शुरू करने वाले होटल और उपयोग में लाए 
जाने वाले अहाज भ इम रियारत के पात्र हैं । मैं इस रियायत को 
•7 पांच वर्ष का अवधि के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता है । 


___ 102. निर्यात के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समूचा अर्थव्यवस्था में भी , 
हमारे निर्यातकर्ताओं का उत्पादकता और कार्य-कुशलता को बढ़ाने के 
उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि उन्हें आधुनिक करण, प्रौद्योगिक स्सरवर्धन , 
उत्पाद विकास और अन्य कार्यकलापों के लिए आवश्यक समाधन उपलब्ध 
कराए जाएं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं आयकर अधिनियम 
क धाग 80जजग के अन्तर्गस है मा रह: फर सम्मग्छ रियायत के स्थान 
पर, एक नई व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता है । इस नई व्यवस्था 
के अन्तर्गत, निर्यातकर्ताओं को उनके निर्यात से हुए मुनाफों की 50 
प्रतिशत तक की राशि का कटौती करने का हक होगा और इस राशि को 


109. योजना के अंतर्गत यह परिकल्पना की गई है कि मर्भ श्रेणियों 
को कम्पनियों के मामले में आय-कर के मुनिया पर में , अगले वर्ष, 
5 प्रतिशत अंशों के और कमः क जाएगं । तःसरे वर्ष में , कंपनियों 
धारा प्य आय -कर पर अधिभार बद करने और अतिफर को खत्म करने 
का मेरा प्रस्ताव है । इसके साथ हं , अगले दो वर्षों में चरण-बद्ध तर के 
से निवेश संबंध । छ्ट के व कृति को भी बंद करने का मेग प्रस्ताव है । 
हो सकता है कि निवेश संबंधी छूट को वापस लेने से, उच्च परि वाले 
पूंजी-प्रधान उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव परे, तथापि निगम-कर में 
सामाग्य कमा किए जाने से मुनाफे का अधिक राशिया इकट्ठा होग । 
जिससे रामों कंपनियों को फायदा पहुंचेगा । उपर्यस्त प्रस्ताव का एक 
विकल्प यह है कि निगम-कर. और अधिभार का दरों में कोई और कम 
न करते हुए निवेश संबंधी छूट को जार रखा जाए, इस संबंध में सम्मानित 
मदस्म कृपया अपने विचारों से अवगत कराएगें ; मैं उनका आभार 
मानूंगा । 
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110. अब मैं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अपने प्रस्तावों की ओर 
आसा हूँ । 

111. पहले में स मा -शुल्कों को लूंगा ; इस सम्बन्ध में मेरा प्रमुख 
प्रस्ताव कम्मे ( कूर ) पेट्रोलियम के बारे में है ; मानम . य सदस्यों को 
याव होगा कि पिछले वर्ष के बजट के कच्चे पेट्रोलियम पर सहायक शुल्क 
को 9 . 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति मेट्रिक टन कर दिया गया था । 
मैं इसे 300 रुपए प्रति मेट्रिक टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं । 
मैं कच्चे पेट्रोलियम पर 10 प्रतिशत का मूल्यानुसार बुनियादा से. मा - शुल्क 
लगामे का भी प्रस्ताय करता हूं । इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 
620 करोड़ रुपए का राजस्व- प्राप्ति होने का अनुमान है । इस कारण 
और अन्य बातों की वजह से पेट्रोलियम , तेल और खुद केंटों के उत्पादों 
का क मतों में वृद्धि हो जाएगः । अन्य मामलों में , मैं 31 मार्च, 1986 
तक सहायक शुल्कों को मौवा दरों पर जारी रखने का प्रस्ताव करता 


लगने वाले निर्यात- शुल्कों को हटा रहा हूं । इन निर्यात- शुल्कों को हटा 
लिए जाने से , प्रब केवल घार वस्तुओं, अर्थात् कार्फी, प्रनिर्मित तम्बाकू 
मिज अभ्रक से भिन्न प्रभ्रक और बालों तथा चमडियो पर निर्यात - शुल्क 
लगेगा । इस प्रस्ताव से राजस्व पर 15. 05 करोड़ रुपए का प्रभाव 
पड़ेगा । 
____ 117. निर्यात के क्षेत्र में चमड़ा उद्योग की सम्भावनापों को घेखते 
हुए , मैं इस उद्योग के संबंध में एकमुश्त कई प्रस्ताव पेश कर रहा हूं । 
मैं चमड़े का प्रसंस्करण करने वाले, जूतों और चमड़े भी वस्तुओं का 
निर्माण करने वाले अन्य उद्योगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 
विनिर्दिष्ट मशीनों पर पीमा - शुल्क को 81. 5 प्रतिशत के सामान्य 
स्तर से घटाकर 35 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं । 
मैं की खालो मौर चमड़ियों , पपड़ा वाले चमड़े ( कस्ट लेदर ) और 
तयार पशु- चमड़े को आयात- शुल्क से पूर्णत: मुक्त करने का प्रस्ताव 
करता हूं । वेट ल्यू चमड़े पर मिलने वाली मौजूदा रियायत वीर्ष 
कालिक प्राधार पर उपलब्ध कराई जा रही है । चमड़े का प्रसंस्करण 
करने वाले उद्योग धारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाटल एक्स्ट्रेक्ट पर 
प्रायात-शुल्क को 87 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार किया 
जा रहा है । इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 20 . 07 करोड़, रुपए 
के राजस्व का त्याग करना पड़ेगा । । 


112. स्ववेी! बैरिंग उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के उपाय के 
रूप में , मैं वाल और रोलर बेयरिंगों पर लगने वाले युनियाव। 
सीमा - शुल्क में , मौजूवा दरों के 50 प्रतिशत के बराबर का अद्धि करने का 
प्रस्ताव करता ह । इसके फलस्वरूप एक पूरे वर्ष में लगभग 20 करोए 
रुपए का राजस्व प्राप्त होगा । 


113. इन वर्षों, में , परियोजना - भायातों पर लागू होने वाला शुल्क 
का दर मे वृद्धि हुई है और यह 65 प्रतिशत तक पहच गई है । पूंजगत 
लागत को कम करने के उद्देश्य से, मैं परियोजना - आयातों पर लागू होने वाली 
65 प्रतिशत क मौजूदा स मा - शुल्क , पं . घर को सामान्य रूप से घटाकर 
45 प्रतिशत मूल्यानुसार करने और विद्युत परियोजनाओं के लिए किए 
जाने वाले जायातों पर 25 प्रतिशत क. निचला दर का व्यवस्था करने 
और उर्वरक परियोजनाओं के लिए उपस्करों को शुल्क से पूर! छूट देने 
का प्रस्ताव करता हूँ । मैं परियोजना आयातों का 45 प्रतिशत मूल्या 
मुसार का रियायता घर को सार्वजनिक टेल फोन एक्सचेंज नेटवर्क परियोजना 
के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव करताई । इन उपायों से 
राजकोष को एक पूरे वर्ष में कुल 290 करोड़ रुपए की हानि होगा । 


_ 114. माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष के बजट मे 
कागज उद्योग के लिए मायातित लकड़ी की ल गवी पीर लकड़ी को 
खपब्बियों ( बुद्ध चिप्स ) के सोमा - शुल्क को घटाकर क्रमश. 30 प्रतिशत 
और " शून्य कर दिया गया था हमारे पन संसाधनों पर पड़ने वाले 
दबाव को कम करने के उपाय के रूप में , मैं आयातित लुगदी पीर 
खपच्चियों को पूर्णत: शुल्क -मुक्त करने और यह रियायत सभी उपयोग 
कर्ता उद्योगों को देने का प्रस्ताव करता हूं । कुछ विनिर्दिष्ट स्वरूपों 
की लकड़ी पर लगने वाले सीमा- शुल्क को 100 प्रतिशत के मौजूदा 
स्तर से घटाकर 10 प्रतिशत मूल्यानसार करने का भी प्रस्ताव है । 
इन रियायतों से एक पूरे वर्ष में राजस्व में लगभग 17. 70 करोड़ 
रुपए की हानि होगी । 
____ 115. मेरी टोकरी के सभी प्रस्तावों को कच्चा ( ता ) या लकड़ीला 
( पुग्न ) नहीं कहा जा सकता । ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों को प्रोत्साहन 
देने के लिए, मैं पवन-प्रचालित बिजली के जनित्रों पर पधन-प्रचालित 
बैटरी चार्जरों के सबंध मे सीमा- शुल्क की पूरी छूट देने का प्रस्ताव 
करता हूं । प्रदूषण-निरोधक प्रतिमानों को लागू करने में सहायता देने 
के उद्देश्य से, मैं निकाभित गैम विश्लेषकों मोर धूए के मीटरों ( स्मोक 
मीटर ) पर सोमा -शुल्क घटाने का भी प्रस्साष करता हूं । इन रियायतों 
से राजस्व में 7 . 54 करोड़ रुपए का कमी होगी । 
___ 116. अब मैं ऐसे उपायों का प्रस्ताप फरता हूं, जिनका उद्देश्य 
निर्यात को बढ़ावा देना है । मैं बारह मवों पर , जिनमें कच्चा लोहा , 
कच्चा मेंगनीज, पपास, कच्चा क्रोमाइट और उसके सान्द्रण ( कान्सेन्ट्रेट ) , 
पशु आहार, मेंगनीज डाइआक्साइस, सिली-मेनाइट , मूंगफनी फी तेण 
रहित खली , कच्चा ऊन , फायनाइट और बिज अभ्रक शामिल है , 


118. पिछले बजट में और जनवरी , 1985 में रस्नो और माभू 
षणों से सम्बंधित मशीनों के प्रायास पर कुछ रियायतें दी गई थीं । 
मैं अब रस्नों और प्राभूषणों की मशीनों के कतिपय संघटकों और उन 
मशीनों के प्रवालम के लिए प्रावश्यक कुछ मौजारों के मामले में भी 
यह रियायत देने का प्रस्ताव करता हूं । इस प्रस्ताव से राजस्व पर 
53 लाख रुपए का प्रभाव पड़ेगा । पिछले बजट में खाद्य मौर मांस 
का प्रसंस्करण प्रौर उन्हें पैकेमबन्द करने वाली मशीनों का कुछ 
विनिर्दिष्ट मदो के संबंध में जो रियायतें दी गई थीं , मैं उन्हें जारी 
रखने का भी प्रस्ताव करता हूं । 

119. ऊनी कपड़ा उद्योग को राहत प्रवान करने के उद्देश्य से , 
मैं कन्चे ऊन पर सीमा- शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रति 
शत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं । दम राहत से राजकोष 
को एक पूरे वर्ष मे 4 . 80 करोड़ रुपए की हानि होगी । 

___ 120, माननीय सदस्यों को याद होगा कि कुछ महीने पहले मरकार 
ने एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत ईंधन का बचत करने वाले 
पाणिज्यिक वाहनों के विनिर्माण के लिए प्रायात किए जाने वाले संघ 
टकों के संबंध में सीमा शुल्क की 45 प्रतिशत की रियायती दर लागू 
का थी । मैं इस रियायत को ऐसे वाहनों के धारंटो मंबंधी अतिरिक्त 
कल -पर्जी पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं । वाणिज्यिक वाहनों 
के हिस्सों का उत्पादन देश में किए जाने में सहायता देने के लिए , 
मैं विनिविष्ट अनुषंगी उद्योगों द्वारा प्रायातित संघटकों के मामले में भी 
यही रिहायप्ती वर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं । फ्यूमल 
ईमपान पम्पों के विनिर्मातामों द्वारा मायातित फ्यूमल इंजेक्शन पम्पों 
के संपटकों पीर वारंटी संबंधी अतिरिक्त फल -पुर्जी पर भी यह रियायती 
दर लागू करने का प्रस्ताव है । इन प्रस्तावों से , कुछ मिलाकर , 
एक पूरे वर्ष में 24 . 7 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी । 

121. मैं कुछ उम्मत प्रकार के संगणकों ( कंप्यूटरों ) को , जो देश में 
नहीं बमाए जाते , सीमा- शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं । 
इस के साथ-साथ , संगणकों के चार महत्वपूर्ण संघटकों के सामा- शुल्क 
को 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है । 
ताकि संगणकों के स्वदेशी विनिर्माताओं की लागत को घटाया जा सके । 
इन प्रस्तावों से राजकोष को 20 . 40 करोड़ रुपए को हानि होगी । 


122. स्वास्थ्य और चिकित्सा का मावश्यकताएं मेरी नजर से 
भोसल नहीं हुई है । मैं चिकित्सा उपस्करों की फसिपय महत्वपूर्ण 
मदों, जैसे न्यूक्लीयर मेग्नेटिक रेजोमेंस स्कैनर, सी .ए.टी . स्कैनर पोर 
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लिनियर एक्सेलेरेटर पर शुल्क की पर को पटा कर 45 प्रतिशत मूल्या 
नुसार करने का प्रस्ताव करता हूं । क्षय रोग-निरोधक पौर कुष्ठरोग 
निरोधक दवाई, रिफेम्पिसिन , के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले तीन 
मध्यवर्ती पदार्थों को आयात- शुल्क से पूर्णत: मुक्त किया जा रहा है । 
मैं बवामों के निर्माण में काम आने वाले माठ अन्य मध्यवर्सी पवाओं 
पौर होम्योपैपी की औषधियों पर भी सं मा - शुल्क घटाने का प्रस्ताव 
करता हूं । इम रियायतों से राजस्व पर 14 . 09 करोड़ रुपए का प्रभाव 
पड़ेगा । 


123. सरकार ने कुछ पासों के प्रधान, अनुसंधान संस्थानों द्वारा 
मायाप्त किए जाने वाले पैशानिक और तकनीकी साधिनों, उपकरणों 
और औजारों को सीमा- शुल्क से पहले ही छूट दे रखा है । देश में 
अनुसंधान को पौर प्रोत्साहन देने के लिए, मैं सार्वजनिक धन से 
वित्तपोषित संस्थानों द्वारा , एक वर्ष में 50, 000 रुपए के मूल्य तक 
की , पायात की जाने वाला अनुसंधान सामग्री की उपभोग्य मवों को 
सोमा- शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं । इससे एक पूरे वर्ष में 
लगभग 2. 5 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी । 


130. उत्पाद शुल्क टैरिफ की मब 68 के संबंध में शुल्क की दर 
को 10 प्रतिपात के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया जा रहा 
है । इससे एक पूरे वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के रूप में 125 करोड़ 
रुपए और प्रतिसन्तुलनकारी शुल्कों के रूप में 60 करोड़ रुपए का 
अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । लेकिन मैं तत्काल यह बता दू कि इस 
बुद्धि से कधी सामग्रियों और विनिर्मित निविष्टियों पर प्रभाव नहीं 
पड़ेगा, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, क्योंकि मद 68 के अन्तर्गत प्रामे बालो 
उन पस्तुमों पर, जो अन्य उत्पाद - शुरूमा योग्य वस्तुओं के विनिर्माण 
में इस्तेमाल होता है , अवा किए गए शुल्क की मुजराई के बारे मे 
मौजूदा उपबन्ध जारी रहेगा । 
____ 131. बनस्पति उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को दर को , जो पिछले 
15 वर्षों से 5 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बनी हुई है, बढ़ाकर 10 
प्रतिशत किया जा रहा है । इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 70 करोड़ 
रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । 

__ 132. सोमेंट के बुनियादी उत्पाद शुल्क को , सामेंट फा पाम फिस्मों 
के मामले में , 205 रुपए प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर 225 रुपए प्रति 
भेट्रिक टन किया जा रहा है । इससे उत्पाव -शुल्कों के अन्तर्गत 66 करोड़ 
रुपए का और समा- गुल्कों के अन्तर्गत , प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क में वृद्धि 
होने से , 1 . 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । 


__ 124. जिप फासनरों के घरेलू उत्पावन को प्रोत्साहन देने और 
उमकी तस्करी को निरुत्साहित करने के लिए मैं जिप फासनरों को 
उत्पाव- शुल्क से पूर्णतः छूट देने का प्रस्ताप करता हूं । यह तन प्रम्य , 
उपायों के प्रारूप है, जो मेरे द्वारा इस दिशा में किए गए हैं । माननीय 
सदस्यों को याद होगा कि हाल में पड़ियों के संघटकों , घड़ीसाजी का 
मशीनों भोर कच्ची सामग्रियों पर पायात- शुल्क में पोर इसके साथ -साथ 
षड़ियों पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई थी । इस उपाय से राजकोष 
को 3 . 07 करोड़ रुपए की हानि होगी । 


125. इस सन्दर्भ में , माननीय सदस्यों को उन विभिन्न कवमों की 
जानकारी होगी, जो सरकार सस्करी-निरोधक उपायों को कड़ाई से 
कार्यान्वित करने के लिए उठा रही है । हमने हाल में इस संबंध में 
पुरस्कारों और प्रोत्साहनों की एक उवार योजना की भी घोषणा 
की है मसे माशा है कि इस मवन के सम्मानित सवस्य इस संबंध 
में प्रवस जममत का निर्माण करने में सहायता वेंगे क्योंकि अन्ततोगत्वा 
केवल इसी से तस्करों की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को कम और समाप्त 
किया जा सकता है । 


___ 133. उत्पाद शुल्क टैरिफ में पार नई मवों को शामिल किया जा 
रहा है, जिनसे एक वर्ष में 19 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त 
होगा पहली सीन मवें है : संगमरमर के फलाक , स्लैब और टाइलें , 
यावा वस्तुएं मौर कार्बनिक रसायन । अन्तिम मद वह निर्मित है, 
जिसमें सुपारी पौर चूना , कत्था, इलायची, नारियल की गिरा और 
मेंपोल जैसे उपादानों में से कोई एक अथवा एक से अधिक उपावान 
शामिल हों , पौर जो निश्चित मामा के पासों ( कंटेनर ) में बिक्री के 
लिए प्रस्तुत की जाए । माननीय सदस्य समझ जाएंगे कि यह सम्मिश्रण 
पान -मसाला है । 

134, लघु इस्पात संयंत्रो की शुल्क की विभेदी वर का जो लाम 
प्राप्त है, उसे पटाया जा रहा है । लेकिन उन्हे शुल्क में 50 रुपए 
प्रति मेट्रिक टन का लाभ फिर भी मिलता रहेगा । इस उपाय से एक 
पूरे वर्ष में 18 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की 
संभावना है । 


126. अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मुकामलों में पुरस्कार जीतने वाले 
मपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से , हममे एक योजमा 
तैयार की है, जिसके अन्तर्गत ऐसे पुरस्कारों पर देय करों के संबंध में 
यपोषित रियायतें वो आसो हैं । 

127. सोमा- शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में भी मुछ परिवर्सम 
करने का प्रस्ताव है । इन प्रस्तावों का ब्यौरा बजट -पत्रों में दिया गया 


135. मैं वातित जलों के बुनियादी उत्पाव- शुल्कों को 200 मिली 
लिटर की प्रति बोतल पर 25 पैसे से बढ़ाकर 30 पैसे और सोडा 
बाटर की 200 मिलीलिटर की प्रति बोतल पर 5 पैसे से बढ़ाकर 
10 पैसे करने का प्रस्ताव करता हूं । ऊंची क्षमता बाली बोतलों के 
लिए मानुपातिक वृद्धि कर की जाएगी । मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं 
कि काम काको पर लगने वाले बुनियादी मुल्क को प्रति इकाई 2 पैसे 
से बढ़ाकर 5 पैसे कर दिया जाए । इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 
लगभग 16 . 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने को आशा 


128. उत्पाद शुल्को के संबंध में अपने प्रस्तावों पर पर्मा करने से 
पहले मैं एक अन्य विषय का उल्लेख करना चागा । यह विषय 
पाठवीं वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित है , जिसने यह मत 
व्यक्त किया था कि वहन-पक्षों, प्रत्यय-पत्रों और साधारण भीमा की 
पालिसियों पर स्टाम्प शुल्क की दरों में वृद्धि करने की गुंजाइश है । 
तदनुसार , मैं वहन-पनों पौर प्रत्यय-पत्रों पर लगने वाले स्टाम्प - शुल्क 
की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं । किन्तु साधारण बीमा को 
पालिसियों पर लगने वाले स्टाम्प शुरुफ को वर्तमान दरों में मैं कोई 
परिवर्तन करना नहीं चाहता । मुल्कों की नई दरें 1 जुलाई, 1985 
से ही प्रभावी होंगी । इससे अगले वित्तीय वर्ष में राज्यों पोर संभ 
राग्य क्षेत्रों को 12 . 24 करोड़ रुपए का प्रतिरिक्त राजस्व मिलेगा । 


136. कर-अपचन को कम करने के उपाय के रूप में , मैं समतल 
कांच ( फ्लैट ग्लास ) के संबंध में विशुस रूप से शुल्क को मात्रानुसार 
दरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताप करता हूं । मैं कांच से संबंधित 
शुल्क दरों के लांचे को युक्तिसंगत जमाने का भी प्रस्ताव करता हूं । 
इन उपायों से 12 . 5 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा । 


1985 


137. मैं विनिर्विष्ट किस्मों के छपाई मौर लिखाई के कागज और 
क्राफ्ट पेपर पर मुनियावो उत्पाय-शुल्क में 200 रुपए प्रति मेट्रिक टन 
को वृद्धि करने और कुछ विशेष प्रकार के फागण जैसे कोटेड पेपर, 
ग्लसरीन पेपर और सिगरेट टिशू पर बुनियादी उत्पाद शुल्क को बढ़ाने 
का प्रस्तान करता हूं । इन उपायों से राजस्व में 10. 50 करोड़ रुपए 
का लाभ होगा । 


129. अब मैं उत्पाप- शुल्कों की पी करूंगा । मैं इसकी शुरुमात 
अतिरिक्त साधन जुटाने के अपने प्रस्तावों से करता हूं । 
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138. में बीड़ियों पर कुल शुल्क को 3 . 74 रपए से बढ़ाकर 4 
रुपए प्रति हजार करने , धातु जैकेटयुक्त मेटरियों पर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 
25 प्रतिशत मूल्यानुसार करने , और स्टोरेज बैटरियों पर 15 प्रतिशत 
से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं । इन उपायों से 18 . 8 .4 
करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा । 

_ 139. मेरे अगले कुछ प्रस्ताव कर-नांचे को युक्तिसंगत बनाने के 
उपाय हैं । 

140. बेनीयर वियामलाइयों पर लागू होने वाली रियायती दरों की 
गर-यंत्रीकत क्षेत्र में उत्पावित गते बाली दियासलाइयों पर लागू किया जा 
रहा है । यंत्रीकृत क्षेत्र मे दियामलाइयों में गले के इस्तेमाल पर शुल्क 
की विभेदी दरों को समाप्स किया जा रहा है । अब शुल्क की केवल चार 
वरें होंगी, अर्थात् 1 . 60 का , 4 . 50 रुपए, 5. 15 रुपए और 8 . 85 रुपए 
प्रति गुरुम हिबिया, जबकि इस समय अनेक दरें प्रचलित हैं । मुझे प्राशा 
है कि इस उपाय से गैर-यंत्रीकृत क्षेत्र में लकड़ी के स्थान पर 
गते का अधिक इस्तेमाल होने लगेगा । 
___ 141. घरेलू साजुन, लडिरी सामुन और नहाने के माबुन के मामले 
में शुल्क की दरें केवल साबुन की कीमतों के आधार पर निर्धारित की 
जा रही हैं । णुल्क की निचली दर के लिए पहना प्राप्त करने के वास्ते 
7, 800 रुपए प्रति मैट्रिक टन की वर्तमान मूल्य सीमा को बढ़ाकर 10, 000 
रुपए प्रति मैट्रिक टन किया जा रहा है । 10,000 रुपए प्रति मैट्रिक टन से 
कम मूल्य वाले मभी साधुनों पर शुल्क की 5 प्रतिशत की रियापसी पर 
लागू होगी और अन्य अंधी कोमन याने सापनों पर 15 प्रनिगम मूल्यानु 
सार शुल्क लगेगा । इस उपाय से प्रसंगवश लगभग 1 करोड़ रुपए 
के राजस्व का लाभ हो आएगा । 

142. गैसों, ट्यूमों और टायरों के फलपों के संबंध में , वर्तमान 
मूल्यानुसार शुल्कों को मानानुसार दरों में बदला जा रहा है जिससे 
शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी । 

__ 143 मैंने वित्त विधेयक में कुछ ऐसे भी उपबंध शामिल किए हैं 
जिमका उद्देश्य प्रसाधन सामग्रियों और निर्मितियों , लोहे तथा इस्पात और 
अलौह धातुओं के संबंध में टैरिफ संबंधी नामपतियों में स्पष्टता लाना 
और उसे सरल तथा युक्ति संगत बनाना है । प्रसाधन की सामग्रियों 
और निमिनियों के मामले में इस उपाय से लगभग 5 करोरुपए 
का राजस्व प्राप्त होगा । और भी कछ छोटे छोटे प्रस्ताव हैं, जिनका राज 
स्व की दृष्टि मे कोई खाम महत्व नहीं है, इनमें कुछ मामलों में शुस्क 
की दरों में परिवर्तन करना पीर शुल्कों का पुनः समायोजन करना 
शामिल है । 


लिया जाएगा । प्रम से लोगों को नए लाइसेंस लेने या पुराने माइसेंस 
नए करवाने के लिए डाकघर नहीं जाना पड़ेगा । जहां तक भारत 
में विनिर्मित टेलीविजन सेटों संबंध है , यह शुल्क एक अतिरिक्त 
उत्पाद शुल्क होगा । इस मद में इकट्ठा किया जाने वाला प्रतिरिक्त 
उत्पाद शुल्क केयन केन्द्र को ही मिने गा और इसमें राज्यों का कोई हिस्सा 
नहीं होगा । जब टेलीविजन सेट बाहर से भारत में प्रयास किए जाएंगे 
तब उन पर अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में उतनी ही राशि देनी होगी । 
इस मय मे एक वर्ष में 18 करोड़ रुपए का उत्पाद- शुभम और 2 करोष 
रुपए का सीमा शुल्क मिनेगा । 
____ 146. अब मैं वस्त्रों के बारे में अपने प्रस्तावों पर प्राता हूं । मैं 
मूतो कपड़े ( फैविक) पर लगने वाले शुल्क को प्रसन : यान ( सूत ) 
पर अस्तरित करना चाहता हूं । अप्रसंस्कन सूतो कपड़ों को पूर्णत . पाक 
मुक्त किया जा रहा है और मूत पर लगने वाले कर- भार में सामान्य 
एप से लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि का जा रहा है । किन्तु सांधे राल 
हैकों में मिलने वाला सूत , जो पाम तौर पर यक रषों में इस्तेमाल 
किया जाता है , प्रागे मा शुल्क -मुन रहेगा । पंग. कन हमारवा महकारा 
ममितियों को सप्लाई किए जाने वाले क्रास रोल को में मिलने वाले 
मूत के लिए शुल्क को रियायती दरें प्रागे भा मागं रहेगी । कांहों में 
विद्युयत प्रसंस्करण पर , चाहे यह सम्मिभिन मिलों में होना हो या 
अन्यत्न , पाम तौर पर, यहा प्रसंस्करण मयस्या पर लगने वाला 
शुल्क कुछ कम दर पर लगेगा । ममय दर को कमकरो समय मैले 
इस बात को मुनिश्चित करने का ध्यान रखा है कि राज्यों को दिए 
जाने वाले विक्र -कर के स्थान पर वसूल किए जाने वाले पतिरिक्त 
शुल्क का राशि अवश्य बड़े । हाथ से प्रसंस्करण करने वालों को जो 
छूट मिलता है यह पागे भा मिलता रहेगा । इसा प्रकार अनुमोदित 
स्वसंत्र प्रसंस्कर्तामों और पंजोकत हथकरषा महकारी समितियों द्वारा 
प्रसंस्कृत हथकरने के कपड़े को मिलने वालो छूट भी जारी रहेगा । 

__ 147. मैं शेडो ऊनो कबलों को पूर्णतः शुल्क -मुक्त करने का प्रस्ताव 
करता हूं । कतिपय पोलिएस्टर ऊन मिश्रित कपड़े पर लगने वाले 
उत्पाव-शुल्क को भी कम किया जा रहा है । 
____ 148. वस्त्रों से संबंधित उत्पाद शुल्क विषयक मेरे प्रस्सायों से 
एक पूरे वर्ष में लगभग 13 . 85 करोड़ रुपए के राजस्व का हानि 
होगी । 
___ 149. सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि इलेक्ट्रिोनिक्म उद्योग 
की वृद्धि की क्षमता को देखते हुए , पिछले दो वर्षों में हम उद्योग 
को सोमा शुल्क के मामले में काफी अधिक रियायतें दी गई हैं । कम्प्यूटरों 
के मामले में सोमा- शुल्क में जो रियायते दी गई हैं उनके बारे में 
में पहले बता चुका हूं । मैं कम्प्यूटरों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने 
का प्रस्ताव सरता हूं । मैंने भिन्न -भिन्न बनेक्ट्रिानिक मदों के संबंध 
में मौजूदा उत्पाद शुल्क के टैरिफ सांधे को भी युक्तिसंगत बनाने 
को कोशिश की है । 
___ 150. टेलीविजन सैटों पर उत्पाद शुल्क के निर्धारण को सरल बनाने 
के उद्देश्य से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि टेलीविजन के परदे (स्कन ) 
के साकार के अनुसार उसके उत्पाद शुल्क की मात्रानुसार दरें निर्धारित 
की जाएं । ऐमा करते हुए, मैं उन श्यामश्वेत टेलाविजन सेटों को 
भी उत्पाद- गुरुक से मुक्त कर रहा हूं जिनके परदे का प्राकार 36 सेंटी 
मीटर से अधिक नहीं है । 

151. इन प्रस्तावों से राजकोष को एक वर्ष में 7 . 72 करोड़ 
रुपए का घाटा होगा । 
___ 152. में प्रस्ताव करता हूं कि वाणिज्यिक वाहनों पर लगने वाले 
युनियादा उत्पाद- शरक को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत मूल्या 
नुसार और तिपहिया वाहनों के बुनियादी उत्पाद शुल्क को 7 . 5 प्रतिशत 
से बढ़ाकर 10 प्रतिशत मुख्यानसार कर दिया जाए । इससे एक वर्ष में 
लगभग 45 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी । किन्तु में तिपहिया वाहनों 


144. मेरे आने को प्रस्ताव मरतीकरण और राहत देने के उपाय हैं । 
पहला विणेप उत्पाद शुल्क के बारे में है । जैसा कि मम्मानित सदस्य जानते है 
यह शुल्क बुनियादी उत्पाद शुल्क के प्रतिशत के सा में लगता है और 
इसकी अधिकतम दर 10 प्रतिशत है । वर्तमान प्रणाली में इस शुल्क 
के लिए अलग से हिमाघ रना पड़ता है । विशेष उत्पाद शुल्क 
समाप्त करने की दिशा में पहले कदम के रूप में मैं यह प्रस्ताव करता 
हूं कि 100 मदों को इस शुल्क से मुक्त कर दिया जाए ; कुछ मामलों 
में विशेष उत्पाद - - शुल्क को बुनियादी शुल्क के साथ मिलाकर समाप्त 
किया जा रहा है । अब फेवल 32 मयों पर ही यह शुल्क लगा करेगा । 
इस उपाय से राजकोष को 38 . 20 करोड़ रुपए की हानि होगी । 


145. सरलीकरण मे संमंधित दूसरा प्रस्ताव टेलीविजन , वी . सी . प्रार 
और रेशियो पर लगने वाली लाइसेंस फीस के बारे में है । हालाकि 
रेडियो टेलीविजन सेट और वी . सी . पार . के मामले में अब लाइसेंस 
लेने की जरुरत नहीं रहेगी, लेकिन केवल टेलीविजन सेटों पर एक नया 
शुल्क लगाया जा रहा है, जो हर साल , जब तक कि टेलीविजन सेट 
रहता है, 50 रुपए के हिसाब से लगने वालो वर्तमान लाइसेंस फीस के बदले , 
एक बार में ही 100 रुपए प्रति मेट की एक ममान दर से वसूल कर 
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में केन्द्र का हिस्मा 139 39 करोड़ रूपए और राज्यों का हिस्सा 119 95 
करोड़ रुपए का होगा । केन्द्र के हिस्से में 18 करोड रुपए की वह राशि 
शामिल है जो टेलीविजन सेटो पर लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 
के कारण प्राप्त होगी । मैं यह पतला देना चाहगा कि राज्यो के हिस्सों 
का हिसाब बुनियादी उत्पाव - शुल्को से प्राप्त होने वाली निवल राशि 
के 45 प्रतिणस की वर पर लगाया गया है और बिक्री कर के स्थान 
पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्फ के भार को बढाने के लिए 
कदम उठाए गए हैं । 
___ 151 सीमा- शुल्को और उत्पाद शुल्को मे 17 मार्च, 1985 से 
प्रभावी होने वाले परिवर्तनो को लागू करने वाली अधिसूचनाओ की 
प्रतियां ययासमय सदन के पटल पर रख दी जाएंगी । 

158 मैंने पहले बतलाया था कि करो की मौजूदा वरो पर 
3, 660 करोग रुपए का बजट घाटा रहेगा । राहतो और रियायती 
को हिसाब मे लेते हुए प्रस्तावित कर संबधी उपायो मे 1985- 86 के दौरान 
केन्द्र को 311 करोड़ रुपए और राज्यो को 132 करोड़ रुपए का निवल 
अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है । इस प्रकार 3, 349 
करोड़ रुपए का घाटा रहेगा जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही 
है । यह बाटा चालू वर्ष के घाटे से कम है । मुझे पक्का विश्वास है कि 
हमने जो विभिन्न मीतिया और उपाय प्रस्तावित किए हैं ये अर्थव्यवस्था 
को और उत्प्रेरित करेगे और जनसाधारण के कल्याण में योगदान देगें । 

159. अध्यक्ष महोदय मने जिस प्रकार अपने भाषण का समारभ, 
स्वीर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इविरा गाधा के शब्दो के साथ किया था , 
पैसे हो इसका समापन भो मैं उनके इन शब्दों के साथ कर रहा ह . " हम सबको 
नए भारत के निर्माण में अटूट विश्वास है । माइए हम सब कधे से कंधा 
मिलाकर देश की गाड़ी को आगे धक्का लगाए । 

ए रगाचारा, संयुक्त सचिव 


सहित सभो बाणिज्यक वाहनो के विनिर्माण मे काम माने पाले 
टायरो और बैटरियो पर अदा किए गए शुल्क को जमा खाते डालने 
की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता है । मैं बह भा प्रस्ताव करना 
ह कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनो के शुल्क में 2 प्रतिशत प्रशो को कमा 
का जाए , जो पाहन टों चार्ज हो । यह रियायत यात्र -फरो के मामले 
मे भा दी जाएगी यदि वे टों -चार्ज होगी । इन दो प्रस्तावों से राज 
कोष को एक वर्ष में 82 करोड रुपाए का मुक्मान होगा । इस प्रकार 
37 करोड़ रुपए के राजस्य की निवल हानि होगा । मैं भाशा करता हू 
कि इन उपायो से विनिर्मातामो को वाणिज्यक वाहनो का कामतें 
घटाने में मदद मिलेगा । 
___ 153 सम्मानित सदस्यो को याद होगा कि 1982 के बजट मे दूप्ले 
पेपर मोर्स को , जो गम धमत्व वाले पोलीथिलीन के साथ परसबंधी ( लेमीनेपान ) 
के लिए और दूध की पेलियां (पैकेज ) बनाने के काम माता है, पूरी 
तरफ से छूट दी गई थी । मैं इस रियायत को उन सभी किस्मो के कागज 

और गत के समध में देने का प्रस्ताव करता हू जो कम घनत्व वाले 
पोलोथिलीन के साथ परतबर्दी के काम आता है , इससे दूध के बेहतर 
उपयोग और विपणन में सहायता मिलेगी । मैं साइकिलो के कल 
पुर्गों और चमसे के बोडौ को भी उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने 
का प्रस्ताम करता है । इन रियायतों के कारण एक पूरे वर्ष मे 2 10 
करोड़ रुपए के गजब का त्याग करना पडेगा । 

154 मेरा अन्तिम प्रस्ताव लघु उद्योग के क्षेत्र के लिए उत्पाद 
शुल्क से छूट देने के बारे म है । जैसा कि मम्मानित सदस्यो को मालूम 
है , इम क्षेत्र के विकाग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादशुल्क के सन 
का उपयोग किया गया है । 67 बिनिर्दिष्ट वस्तु समूहो से सबधित पर्तमान । 
मामान्य योजना के अंतर्गत 7 5 लाख रुपए तक के मूल्य की पहली 
निकासी के लिए पूरी छूट मिलती है और उसके बाद 25 लाख रुपए 
तक के मूल्य की निकासी पर अन्यथा देय शुल्क के 75 प्रतिशत 
की दर से शुल्क लगता है । किन्तु जिस एफक की निकासी पूर्ववर्ती 
वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य की रही हो , वह 
इस रियायत का पात्र नहीं होता । यह सुनिश्चित करने के लिए 
किं 25 लाख रूपए को विभाजक सीमा लघु उद्योग क्षेत्र के विकास में 
पाघा म बने में पात्रता की सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर 
दने का प्रस्ताव करता हूँ । मैं यह भी प्रस्ताव करता कि इस योजना 
को बण्ड बरी को व्यवस्था करके और उदार बना दिया जाए । यह 
वर 7 5 लाख रुपए और 15 लाख रुपए के बीच की निकासियो 
के लिए अन्यथा देय शुल्क के 25 प्रतिणम के बराबर 15 लाख रुपए 
और 25 लाख रुपए के बीच की निकासियो के लिए 50 प्रतिशत 
के बराबर और 25 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच की 
निकासियो के लिए यह दर अन्यथा देय शुल्क के 75 प्रतिशत के 
बराबर होगी । सशोधित योजना में यह परिकल्पना की गई है कि जब कोई 
विनिर्मासा 40 लाख रुपए की सीमा को भी पार कर आए तब भी 
वह जब तक कि 75 लाख रुपए की निकासी को पार मही कर जाता, 
निनले खण्डो पर लागू रियायती घरों के लाम से बचित नही होता 
एक ऐसी ही योजना कुछ परिवर्तनों के साथ , मव 68 के अंतर्गत 
आने घाली यस्सुओ के मबध मे लागू की जा रही है । 
___ 155 लघु क्षेत्र से सबंधित मेरे प्रस्सायो से 20 करोड़ रुपए के 
राजस्व का त्याग करना पड़ेगा । 

__ 156 सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के सबंध में मेरे उपयुक्त 
प्रस्साबो से सीमा शुल्को के असर्गत 707 करोड़ रुपए और उत्पाद 
शुल्को । अनर्भत 424 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व 
प्राप्त होन को स बना है । सीमा गुरुको के अतर्गत कुल मिलाकर 
410 88 करोड़ रुपए और उत्पाद शुल्क ये अन्तर्गत 164 75 
करोड़ मपए को रियायत और राहतें दी जा रही है । इस प्रकार सीमा 
शुल्को से 287 12 करोड़ रुपए और उत्पाद शुल्फो से 250 . 34 
फरोई रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । उत्पाव- शुल्को 
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PART A 


Sr, 

I deom it a great privilege to present the first Budget of 
the now Government . 


2 . I am conscious of the fact that the tremendous res 
ponsibility that has devolved on us at this critical juncture 
arisek not only from the office that we hold but more go 
from the immense trust that the people have reposed in us. 
We pledge all our endeavour to justify this trust of the 
common man . 


3 , I am remainded of the words of our beloved departed 
loador , the late Prime Minister Smt. Indira Gandhi : 

" No section of our vast and dir crse population should 
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11 . As we enter the Seventh Plan , the resource constraint 
has become acute , both at the Centic , and tho Siates , The 
basic problem is that our nun- Plan expenditure has been 
increasing at a rate substantially faster than the growth of 
curroot revenues . As a result, budgetary resoures for the 
Plan have been severely eroded, Defence, interest payments, 
and food and fertiliser subsidies no account for nearly 70 per 
cent of the non -Plîn revenue expenditure of the Centre , A 
sizeable part of the remaining 30 per cent of such expendi 
ture is accounted for by essential maintenance , social and 
community services , and grants to States. Further , the increase 
in non -plan expenditures of the States has meant larger 
transfers to States on this account. 


12 . In the past few years, we have been able to finance 
large increases in the Annual Plan largcly through borrowings , 
both external and internal. However , this cannot go on in 
definitely . The process of pruping budgetary expenditure at 
the Centre and at the States , however painful, must begin so 
that the necessary adjustment can takс place over a period 
of time. 


13 . The public scctor is vital foi faster industrialisation , 
balanced regional development, and prevention of concen 
tration of wcalth and economic power . Over the years , 
the publio sector has grown rapidly , and an important 
priority now is to ensure that there is sufficient internal 
generation of resources for its future growth . Given our 
resources constraint , increasing levels of investments in the 
public sector are feasible only through heiter utilisation of 
cxisitng capacity and higher return on payt investments. The 
Seventh Plan will give particular attention to this aspect 


feel forgotten . Their neglect is our collective loss . " 
We can no longer hear her voice , but her words will live 
with us. In the task of nation -buildiog, she spared lierself no 
pain - - not even the pain of death . She has left us a legacy 
signed in her own blood; a legacy to preserve this country 
and keep it moving ahead. To this cause of Liers we rededi 
cato ourselves . 

4 , The Economic Survey , which has been presented to be 
House, deals with economic developments in the current year 
in detail, I shall, therefore , touch upon only a few yalient 
features of the current economic situation . 

5. The overall growth in national income in 1984-85 is 
anticipated to be of the order of 4 per cent on top of 7 . 4 
per cent recorded in the previous year, Food production in 
1983 - 84 turned out to be even better than what was anti 
cipated at this time last year . Output of foodgrains reached 
151 , 5 million tonnes from the level of about 130 million 
tonnes in 1982 -83. Agricultural growth in 1983- 84 was 13 .6 
per cent. In 1984 - 85 , food production is likely to be around 
the record level achieved in the previous year . Industrial 
production also recovered during the year and , according to 
present indications, it may show a growth rate of about 7 
per cent in 1984 -85 . For the Sixth Plan as a whole . however , 
the growth rate in industry is likely to average about 6 per 
cent, which is below the Platı target. 

6 . The major infrastructure sectors perforracd reasonably 
well in 1984- 85. Power generation during the period April 
December 1984 was 13 . 5 per cent higher than in the same 
period of the previous year , as compared with an increase of 
7 ,6 per cent in 1983 - 84 . Coal production increased by 6 .9 
per cent during AprilDecember 1984 compared with 5 . 8 
per cent in 1983- 84, Freight movement by rail , which had 
stagnated in 1983 -84 , picked up in the current year with a 
niodest growth of 3. 2 per cent in the first ninc months. 

7. Oor balance of payments situation Juring the year was 
consfortable with a net accretion in reserves of about Rs. 547 
crores upto end - January 1985. Although a part of tbc 
increase in rupee terms 18 becalls of the strengthening of 
the U . S . dollar , it is heartening that the improvement in the 
baluuce of payınents situation witnessed in 1983 - 84 was gus 
tained during the current year . Trade data , available upto 
November, 1984 , show an increasc in exports by 23 per cent 
and that in imports by 14 per cent over the corresponding 
period of the previous year . Trade deficit, on provisional 
basis , is estimated at Rs. 3016 crores in the current year 
uplo November as compared with Rs. 3080 crores in the 
previous year. It will be recalled that the Government had 
voluntarily terminated the International Monetary Fund ar 
rangement with cffect from 1st May , 1984 after drawing only 
Special Drawing Rights 3. 9 billion out of Special Drawing 
Rights 5 billion available under the loan arrangement. That 
we have been able to do so is a testimony to our sound 
financial management during a period when the external envi 
ronment has been highly unfavourable . 

8 . The ratc of inflation which was causing concern towards 
the end of the last year , could be eflectively contained by 
the implementation of various anti-inflationary measures , 
including curbs on cxpenditure , coupled with an imaginative 
supply inanagement and timely imports . We also , of course , 
had the benefit of two successive good crops . Thus, the annual 
rate of inflation in wholçule prices on 23rd February , 1985 
was 5. 2 per cent as compared with 10 . 0 per cent at the same 
time last year. The congumer price index has alſo shown an 
increase of only 4 . 4 per cent in January 1985 over the level 
12 months ago as compared with an increase of 13 . 7 per 
cent in the corresponding period of the previous ycar . 

9 . On the wholo , therefore , the economy is functioning 
wcll . That the country has been able to make all this 
progress within a democratic framework is no mean achieve 
ment. In A country where a large proportion of the popula 
tion is below the poverty line, to have raised the necessary 
resources for its development without material external help 
and yet preserve the ballot -box is a tribute to the sagacity 
of the political leadership of the country . 


14 . The recent inprovement in the balance of payments is 
gratifying. However , this is an area where thcic can be no 
room for complacency . Some of the factors that have worked 
in our favour in the Sixth Plan will not operate with the same 
vigour in the Seventh Plan . Oil production , which had increa 
sed by about 18 million tonnes during the last five years , 
may not increase at the same rate in the future. Repayments 
of the International Monetary Fund loan and external con 
mercial borrowing would also incrcase sharply . 


15. Keccat developments in the world economy have not 
only reduced the availability of external resources for deve 
lopinent, but have also made their terms distuctly harder . 
I he alternative source of external couinercial borrowiog is 
expensive. The room for inanoeuvre in terms of increasing 
the surplus on account of invisible is also limitcu . There 
can be little doubt that if we huve to reconcile a managcable 
balance of payments situation with a tolerable debt proble , 
export earnings would have to finance a larger and lurger 
proportion of our imports so that tue deficit in our balance of 
payments is reduced . In the context of the need 10 conserve 
scarce foreign exchange , it would be desirable to increase the 
domestic production of importables wherever we have under 
utilized capacities . It is necessary also to stress efficient import 
substitution , in an economic sons , rather than the physical 
sense , so that considerationg relating 10 cost and efficiency aro 
incorporated in the frame-work of policies . 


16 . Agricultural and rural development is at the centre of 
Our planning Control of inflation , reduction in poverty levels , 
promotion of employment , and iinprovement in our balance 
of payments are goals which are linked with our success in 
agriculture . Our past record has been good , which underscores 
the soundness of our agricultural strategy involving structural 
changes in rural economic relations , gicator application of now 
technology and fertilisers , and incioase in the irrigated area . 
But, much more remains to be done on cach count. We have 
to tackle the problem of increasing yields in different regions. 
particularly in respect of paddy . We also have to nay special 
attention to increasing domestic output of oilsсeds through 
more intensive cultivation of existing varieties and develope 
ment of new ones , Import of edible oils is a major drain on 
our foreign exchange resources , and higher domestic produc 
tion will benefit the economy in several ways . 


10 . However, we should not belullod into a falee sense of 
complacency as the task ahead is arduous, I would now like 
to share with the Hon ble Members my percoption of the 
challenges that we face and the Government s response to 
meeting them . 


17 . It is the policy of the Goveroment to provide renu 
Terativo prices to our farmers . The price glipport operations 
aro already functioning well in respect of certain major agri 
cultural commodities, like wheat and rice . The Government 
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will, over a period of time, extend effeotive price support 
operations to other important crops also , particularly oilseeds 
and pulscs . 


18 . A crop failure , in the event of drought or food , can 
have disastrous effect on the livelihood of our farmers and 
their families. The Government has , therefore , decided to in 
troduce a comprehensive scheme of crop insurance. Hence 
forth , there will be a built - in ingurance cover for all crop loans . 
The insurance cover will be provided up to 150 per cent 
of the crop loan . To begin with , the scheme will be extended 
to wheat, paddy, oilseeds and pulses. The insurance charges 
will be low . The marginal and small farmers will be subsidiacd 
to the extent of two -thirds of the insurance charges by Cen 
tral and State Governments on a matching Saris. Details of 
the scheme, which are being worked out, will be announced 
separately . 

19 . The Integrated Rural Development Programme, the 
National Rural Employment Programme, the Rural Lardless 
Employment Guarantee Programme, and the Programme for 
providing self -employment opportunities to the educated un 
employed , have helped to reduco the incidence of poverty and 
have contributed to increasing the employment opportunities . 
Government is committed to further strengthen and improve 
the performance of these special programmes . The generation 
of adequate employment opportunitics is at the heart of our 
development efforts . Measures being taken now to stimulate 
the economy will have an important beneficial impact on the 
cmployment situation . 


In this task , our greatest asset is the human resource, and 
crucial to the success of all our policies is the development 
of an effective programme for best utilisation of this resource 
through rencwod emphasis on education , environment, and the 
application of science and technology 

24 . I now propose to announce a few decisions which are 
designed to reduce rigidities and improve the environment for 
industrial growth . It is proposed to notify a list of indus 
trics for dclicensing so that procedural delays are cut to a 
minimum in areas where we want additional capacity . In order 
to reflect the considerable increase in the cost and the econo 
mic size of projects that has taken place since the asset limit 
for MRTP companies was fixed in 1969, this limit is being 
revised to Rs. 100 crorca . The small scale sector has played a 
vital role in our cconomy and the Government proposes to 
tako further steps to promoto its growth , The ceiling of in 
vertment in plant and machinery , which was fixed in 1980 , 
is being raised from Rs. 20 lakhs to Rs. 35 lakhs. The ceiling 
in respect of ancillaries in being raised from the present level 
of Rs. 25 lakhs to Rs. 45 lakhs Later in my speech , I shall 
he announcing certain fiscal measures to facilitate develop 
ment of this sector . 

23 . On the financial side , I propose to facilitate the mobili 
sation of resources from the market by the corporate sector 
and to reduce its dependence on public financial institutiong. 
With a view to improving the marketability of convertible 
debentures of non -MRTP and non -FÆRA companies , the 
maximum interest payable by them on such issuics is keing 
raised from 13, 5 per cent to 15 per cent. The Securities Con 
tracts (Regulation ) Act, 1956 , is being amended to ensure free 
transfer of securities of listed public limited companies . This 
measure will particularly benefit gmall investor spread all over 
the country . In order to offer wide choice to investors , certain 
changes are heing made in respect of listing requirements of 
closely -held companies . Such companies will be permitted to 
enligt by offoring 40 ner cent of their equity capital in two 
stages over a period of 3 years and capitalisc a larper portion 
of their free reserves before going to the public . In order to 
diversify the market, a new instrument, namely , Convertible 
Cumulative Preference Share is being introduceri , Several 
measures to reduce the provulling high cost of public issues 
are theing announced separately . 


20 . Government proposes to introduce a Social Security 
Scheme to cover the risk of death by accident in respect of 
çarning members of poor famille , comprising landless labour 
ers, small and marginal farmers , traditional craftsmen and 
others not covered by any insurance scheme or workmen s 
componaation arrangements . Under this scheme, a sum of 
Rs. 3000 will be paid to the dependent of the deceased , who 
dies as a result of an accident. The scheme will , to hegin with , 
be introduced in 100 districts in the country , selected in con 
sultation with the States. I hope all sections of the House will 
welcome this measures which will cover the needs of the 
roorest families in their moment of utter deprivation , 

21. I am glad to inform the House that the targot of priority 
sector advances , including advances for agriculturue and small 
scale industry , which was fixed at 40 per cent by end of 
1984 -85, has already been exceeded by public sector banks . 
This is a major achievement in view of the fact that advances 
to prioiįty sectors were less thau 15 per cent in 1969 , when 
the banks were nationalised . A problem that we now face is 
the glow pace of recovery of past loans . Hon ble Members 
will appreciate that it is not possible for the credit system to 
fulfil the task assigned to it unloss performance in repaynient 
of past louns improves. 


26 . Tho corporate sector should also be permitted to play 
u legitimate rolo within defined norms in tho functioning of 
our democracy. It is proposed to introduce the necessary 
legislation during this session to allow companies to make 
contribution to political parties from out of their profits . 


22 . An important task for the future is to accelerate indus 
trial growth . At the samo le, we must ensure that the 
paltem of industrial growth conforme to our socio - economic 
priorities , Our domestiv market is large , the structure of in 
dustry is already diversified , and the base of entreprcucur 
ship has grown , Those are important strengths. We must now 
aim at reducing costs and prices and improve the competitive 
ness of our udustry . This process calls for structural changes 
in the economy and will entail some costs which we should be 
prepared to pay , Unproductive investments of the past should 
not stifle the productive forces of the futuro . Indian industry 
must also become more self- relicat in financing investment, 
Regulations must facilitate growth and respond to the chang 
ing external and technological environment. In particular, it 
is nocessary to bring about closer coordination among fiscal, 
industrial and trade policies. 


27. The Government proposes to introduce a special legi 
slation for sick units . It is proposed to set up a Board tor 
Financial and Industrial Reconstruction , which will provido a 
speedy machanism for amalgamation , mergers and devisc such 
other solutions as may be gecessury to deal with the problem 
of siuk units in the large and medium sector , The onus for 
reporting sickno89 will be laid on the management of the 
units , themselves , who will be required to seek a fresh man 
date from their shareholders after 50 per cent of the net 
worth of tho company has been eroded . When the company 
loses its ontire net worth , the existing management and the 
owners will not have any further role 10 play in running the 
affairs of the unit. It is also proposed that those who are 
deemed to be responsible for mismanaging the unit will not 
have access to assistance from financial institutions even in 
now ventures. Bad managers, like bad currency, have to be 
kept out of circulation. 


23 . A multipronged prograalne of action is necessary to 
meet the challenges of the future , Ag our Prime Minister , 
Shri Rajiv Gandhi observed recently , in the Parliament ; 


" The challenges before our country are many. We have to 

modernise India . We have to change the thinking 
of the people of India to look ahead into the future 
and not to keep on dwelling on the past. Wo have 
to make India self -reliant in every important sphere . 
We have to create a dynamic country that is equal 
to any other country in the world, 


28 , Workers are the worst victims of industrial sickness . 
Under the present law , however , when companies are wound 
lip , workers dueg rank low in priority compared to secured 
creditors . To my mind , labour is as much a factor of pro 
duction as any other and it is unjust that the workers 
ducs should have a lower priority . In order to rectify this 
situation , we have taken a decision to introduce the necessary 
legislation so that legitimate dues of workers Tank pari paaşu 
with secured creditors such as banko in the event of closure 
of the Company. Such dues will rank above even the duce 
to Government. The Government is also considering the 
introduction of A scheme of stock optiong to the employees 
and workers of companios to encourage their participation in 
niedagement . 
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29 . At prcsont, under the Payment of Bonus Act, 1965 
where the salary or wage of an employce excçeds ks. 730 
per inopth , the bopug payablo to such employee is calculated 
as if his salary or wage was Rs. 750 per month . It is now 
proposed to raise this limit to Rs. 1 ,600 per month , The eligi 
bility criteria would remain the same. 


30 . In addition to the chanycs being made in the overall 
policy framework , the Government is also undertaking a 
review of certain specific industries with a view to correct 
ing structural imbalances , Textile industry has a vital place 
in our economy in terms of its contribution to output, X 
ports and employment. Thiq industry is , however, rassing 
through a very difficult period and the need for structural 
change is pressing. I shall he proposing certain changes in 
the fiscal structure of cotton textile indsutry . The preparation 
of a new textile policy is well under way . 

31 The electronics industry is truly the industry of our 
times. In order to accelerate the growth of this industry , in 
November, 1984 the Government announced a new package 
of mčasures for computera . Rates of duty on imports of 
components and raw materials were reduced drastically and 
in order to protect the interests of end- users, import policy 
for computers was also liberalised . It has now been decided 
to extend this approach to other items of manufacture in 
electronics. Details of the new policy will be announced 
separately by the Department of Electronicg. 

32. I shall now turn to the Revised Estimates for 1984-85 
and the Budget Estimates for 1985 - 86 , 


37. Assistance to States affectod by floods and cyclones 
was stopped up by Rs. 130 crorce . Consequent on larger 
small savings collections, the share payable to states was also 
increased by Rs. 440 crores. The provision for loang to States 
for purchase of agricultural inputs was stopped up by Rs. 60 
crores . In addition , special medium -term loan of Rs. 440 
crores has also been provided to States which faced serious 
financial difficulties during the year . 

38 . Defence expenditure in the current year is estimated 
at Rs. 7175 crores agalust the Budget Estimates of Rs. 6800 
crores. Interest payments are expected to be Rs. 390 crores 
higher than the original estimate of Rs. 5 ,600 crores. 

39 . Certain public sector enterprisey have suffered large 
cash losses and additional budgetary support had to be pro 
vided to them . Taking into account these and other vori 
ations, including notional provisions (or conversation of equity 
in certain public undertakings into loans, assistance towards 
their interest dues to Government and additional subscription 
to International Monetary Fund , the total non -Plan expen 
dituro is estimated at Rs. 29,740 crores against the Budget 
Estimates of Rs. 26 ,066 crorel 

40 . Under non -tax revenue , the dividend from Railways is 
likely to be less by Rs. 211 crores. The profit from sale 
of edible oil will also be less due to high international 
prices . Mainly due to additional boudgetary support pro 
vided to certain public undertakings and improvements in 
the finance of some othera , interest receipts from public 
sector undertakings and others arc , however , estimated to 
be Rs. 439 crores higher than the Budget Estimates , 

41. Under capital receipts, I am glad to report that small 
savings collections during the year are now expected to 
reach Rs. 3 , 300 crores against the Budget Estimate of 
Rs. 2 ,400 crores. Receipts from special deposits of non 
povernment provident funds aro cstimated to be higher by 
Rs. 75 crores and deposits by public sector undertakings of 
their surplus funds by Rs. 200 crores . Corresponding to the 
increase in errenditure receipts from special securities to 
International Monetary Fund will also go up by Rs, 149 
crores . Taking into account the additional recoveries from 
State Governments and other variations, capital receipts in 
the current year aro estimated at Rs. 17 . 778 crores com 
pared with the Budget Estimate of Rs. 16 ,757 crorcs. 

42 . Total recipts are thus estimated to go un from 
Rs. 40 ,763 crores to R4, 42 . 710 crores. Total expenditure is 
estimated to po up from RA, 42 , 536 crores to RR. 46 ,695 
crores, This will leave a budgetary deficit of Rs. 3 , 985 crores 
19 compared with Rs. 1, 773 crores in the Budget Estimates. 

43 . The deficit is higher than what I would have adeally 
liked . I am glad that this deficit has been absorbed by tho 
economy without any adverse effects on price , thanks to 
the favoprable agricultural situation . However , as a necessary 
caution , in the coming year We would need to curtail the 
17e of the deficit . though it has been said that " anyope 
who live within his means suffers from lack of imagi 
nation " . Not that I lack imagination , but I do not propose 
to let it rin rlot. 


Rovloed Estimates for 1984-85 


33 . There were several unanticipated developments on the 
budgetary front during the year. On the Plan side, higher 
budgetary provisions had to be provided for the Central and 
State Plang. On the non - Plan side, there wag substantial 
Increase in expenditurc on defence , food and fertiliser subgi 
dlce, and payment of dearness allowance to Government 
emplovees , Larger Assistance was given to States affected by 
floods and cycloncs , and medium term loan has been provided 
to certain State : facing acute financial problems. On the 
receipt side, there wao some increase in tax revenues and 
a significant step - up in small savings collections , 

34 . The budgetary support for the Central Plan to now 
estimated to be higher at Rs. 11,751 crores as against the 
original outlay of Rs. 11 , 420 croros . The revised Central 
Plan outlay is estimated to be Rs. 17 ,495 crores as against 
the Budget Estimate of Rs. 17, 351 crores . Within this over 
all amount, there were certain clmnges in the sectoral out 
lays . The provision for self -employment schemo for cdu 
cated unemploved youth was increased by Re, 124 crores and 
the National Bank for Agricultural and Rural Dovelopment 
was provided an additional amount of RA, 152 crores against 
disbursements under external aid programmes. Additional 
provisions were also made for Visakhapatnam Steel Plant, 
mines, non -conventional energy sources , atomic energy , 
electronics , food storago godowns , and certain other soctors , 
The Revised Estimates of the Central Plan Outlav in some 
arcas , notably . petroleum , coal and fortilisers were . how 
ever , lower . The provision made in the Budget for Central 
A9gistance for State Plans has also been stepped up by 
Rs. 153 crorts. 


35 . On the non -Plan side, during the yoar , nino instal 
ments of additional dearness allowance including relief to 
nensioners , were sanctioned to Central Government emp 
loyees. These are estimated to cost about Rs. 715 crores in 
the current year against the lump sum provision of Rs. 300 
croreg made in the Budget, Ad hoc bonus sanctioned to 
Government cmployees in the current year woud cost 

Crores . 


Budget Estimatos for 1985-86 
44 . The current your marks the end of the Sixth Plan . It 
le estimated that public sector Plan expenditure during the 
Sixth Plan period will be of the order of Rs. 1 , 10 , 000 
crores or against the orginally envisaged outlay of Rs. 97 , 500 
crores . In vicw of the price rise during the period , outlaya 
in real terms will , however, be lower than in the original 
Plan . Neverthefore, it is gratifying that the target of 5. 2 per 
cent for the annual growth rate of the cconomy would havo , 
heen met Poodgrains output will be close to the Plan target and 
crude oil production will significantly exceed * . In power , 
additional installed capacity has been below Plan target; 
nevertheless , we would have added nearly 50 per cent to the 
existing installed capacity at the beginning of the Plan . In 
irringtion , additions to potentiat would be around 11. 5 
million hectarcs as against the Plan target of 13. 7 million 
hectares . 

45 . As we enter the Seventh Plan . the main task is to 
Consolidate the saing of the past and give a new thrust to 
the movement for increasing productivity , while at the same 
time ensuring financial and monetary stability . After tak 
ing into account higher devolution and grants to States aris 


36 . Food aubsidy in the current year will increase from 
Rs. 850 crores to Rs. 1100 crorok , Thia is mainly due to in 
crease in procurement price of paddy, lower realisation from 
sale of whoat and sharp increase in stocks of foodgrains, 
The subsidy on domestic fertilisers will go up from Rs. 930 
crores to Rs. 1200 crores . The subsidy on imported fertilisers 
will increase from Rs. 150 croros to Rs. 632 crores owing 
to incrcaso in the cost and volume of Imports. 
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ing out of the implementation of the iccompiendations of education of girls free all over the country uplo the lliglier 
the Finance Commission, and cosential non - Plan expenditulc Secondary level. A total provision of Rs. 221 crores has been 
on account of dcleacc and subsidies , the budgetary resoul made foi Educulion in the Central Sexlor including OTOV1 
cos available for the Plan in 1985-86 are far short of our biony for those new initiatives. 
overall requirements , 

53. Consistent with our goal to achieve a net reproduction 
46 . In allocating theso resources , I was particularly guided rato of unity by the year 2000 A . D ., the Government would 
by the need to provide greater Central desistance for State go in for an imaginative family planning programme on yolun 
Plans as otherwise many Statey would not be in a position tary basis . Combined with effective immunization programme 
even to protect their on - going projects in crucial sectors . to reduce the moitality and morbidity rate among children , 
When the States Plans for 1984 -85 were approved , it was Family Welfare programmes are of great significance in the 
expected that the States own budgetary resources is also con context of overall dovelopment, An outlay of Rs, 500 crores 
tributions from their public sector undertakings would be has been provided for Family Welfaro Programmes . In 
Rs. 5 ,740 crores. The latest assessment indicates deterioration order to effectively use the results of medical research , outlay 
of the order of Rs. 2 ,300 crores in the transactions of the for Indiun Council of Medical Research has been incrcared to 
CLIITent your 

Rs. 30 crores. 
47 . Centrul assistance to State Plana in 1985 - 86 is being 54 . During the Sixth Plan, the Government launched the 
incrcased to about Rs. 6 ,000 croron as compared with Accelerated Rural Water Supply Programmo to assist ille 
Rs. 4 , 313 crores in 1984 -85 , which is an increase of 39 per States and Union territorica in providing drinking water 
cent as compared with an increase of 13 per cent provided supply to villages . Members would be happy to know thot 
l ast year . The States have also bocn authorised to go in for the allocation during the Sixth Plan period on this pro 
higher market borrowings to the tuno of Rs. 1,600 crores, gramme would exceed Rs. 925 crores against the original 
which is an increase of 20 per cent over 1984 - 85 . This order outlay of Rs. 600 crores and that this has enabled the States 
of increase in Central assistance and market borrowings , on to cover about two lakh problen villages during the plan 
top of olher transfera , bas made & heavy draft on Centres period . 
own resource for the Plan . 

55 . The potential of Indian Science and Technology for 
48. In view of the elections in several States , the annual contributing to modernisation and development is immense. 
Plany of the States have not yet been finalised . It is expected An outlay of Rs. 1 ,068 croies is being provided for Minis 
that the process of finalining tho State Plans will be comp tries of Science and Technology and Environment and Depart 
Ieted in the next few weeks . In view of the sharp increase in ments like Atomic Energy , Space Ocean Developmont and 
central transfers on qocount of Plan as well as Finance Electronics . 
Commissions recommendations, Centro s resources are al 
ready Overstretched , and it will not be possible for the 

56 . On the energy front, the Government attaches great 
Centre to hear the additional burden of Overdrafts by the 

importance to the need for u gradual transition from the 
States . For , ultimately , it is common man who pays . Des present dependence on oil to coal and electricity in the mo 
pite a large step -up in Central assistance , inarket borrowings 

dium term . Honourable Members would be happy to notc 
and negotiated loans , a reasonable Plan outlay for the States 

that additional power generating capacity to the extent of 
would be possiblo only if they make an earnest effort at 

14000 M . W . would have been added by tho eod of the Sixth 
mobilising a higher level of resources and improving the 

Plan period. This would mean a nçar 50 per cent increase 
working of States enterprises. 

over the capacity of 28 , 448 M . W . at the commencement 

of the Plan , In the Central Sector alone, additional capacity 
49 . Plan outlays of Union territories have been fixed at to the extent of 3 , 350 M . W . has been added during the 
Rs. 640 crores as against Rs. 558 crores in 1984 - 85 Central Sixth Plan . For 1985- 86 , the Department of Power has hecn 
Budget provides Rs. 578 crores and the balance of Rs. 62 provided an outlay of Rs. 2 , 090 croren against Rs. 1, 446 
crores will be met through additional resource mobili crores during 1984- 85. 
sation measures of the Union territories during the course of 
the year. 

57. Coal production of 147 . 5 million tonnes is expected 

to be achieved in 1984 -85. This is to be stepped up 40 
50 . Tbe Central Plan for 1985- 86 has been fixed at 

158 . 50 million tonnos in 1985-86 . For the Department of 
Rs. 18 , 300 crores as compared with Rs. 17 ,351 crores in 

Coal, an outlay of Rs. 1, 102 crores has bene provided . 
1984 - 85 . In view of the rogulco constraint, while dotormining 
sectoral priorities. I have considered it prudent to comp 

58. Honourable Members are well aware of the quan 
Tote projects already under implementation rather than tak 

tum jump in the field of crude production , which would be 
ing on new starty . It is also my endeavour to provide more 

29 .4 million tonnes by the end of this year compared to 
for projects which are in an advancod stage of execution 

11. 4 million tonnes at the beginning of the Sixth Plan . This 
and which can be commissioned more speedily so that the 

has become possible due to the Accelelrated Production Pro 
benefits can start flowing to the economy as early as possi 

gramme in tinted in 1982 - 83 , which has raised the annual 
ble . Earlier in my speech , I referred to the excellent perfor 

production from Bombay High to 20 . 3 million tonnes from 
mance of the agricultural sector. In order to augment the 

a level of 4 . 2 million tonnes in 1979- 80 . For the Depart 
efforts of State Governments in accelerating investment in 

ment of Petroleum , an outlav Of Rs. 3 , 261 crores is be 
agriculture , in the Contrat Plan an outlav of Rs. 790 

ing provided . A provision of Rs. 100 crores has been made 
crores has been provided for the Department of Agricul 

for the Gas Authority of India , a newly created organisation 
ture and Cooperation and Department of Agricultural Re 

for the construction of gas pipe-lincs . 
soarch and Fducation . A provision of Rs. 165 crores has 
been made for the new fertiliser factories at Guns and 59 . The Government s concern for preservation of our 
Aonta wlrich are to be set up based on Bombay High gas 

forost is reflected in the creation of a separate department of 
to be transported through the Hazira - Bijaipur - Jagdishpur 

Forest and Wild Life . This Department will have an outlav 
pipeline . 

of around Rs. 54 crores , including Rs. 26 crores for social 
51. A total provision of Rs. 932 crores has been made for 

forestry and creation of rural fuel wood plantation . 
Rural Developmont in the Central Plan . Pending finalisa 
tion of the State Plans, the provisions for Integrated Rural 

60. The outlay for the Department of Environment is 
Development Programme and National Rural Employment 

about Rs. 36 crores, which includes Rs. 10 crores for Ini 
Programme have been kept at more or less the same level as 

tiating action on the project of Prevention of Pollution of 
in the current vear and will be enhanced Taler. If reqired . 

the Ganga. The other major environmental programmo uim 
Honourbale members should be glad to know that projects 

at conserving biological diversity , pollution monitoring, eco 
worth more than Rs. 800 crores have been sanctioned for 

development in critically derrated or fragile Areas and 
implementation under the Rural Landles Fmployment Guaran 

research and development, besides creation of advanced 
tec Programme. This programme will have an outlay of 

centres for priority environmental studies . 
Rs. 400 crores in 1985- 86 . 

61. Though a substantial portion has heen transferred to 
52 . Honourable Members are well aware of the Govern the States as committed non - Plan liability , the Central Plan 
mont s emphasis on the restructuring of the educational evs provides for Rs, 207 crores for the various programmes bene 
tem , We are in the process of evolving a new National Policy fiting the Scheduled Castes and Schedulert Tribe Centre s 
on Education . The Government is committed to making the contribution to the Special Component Plan for Scheduled 
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Casies has been stepped up to Rs. 165 croros , In order to propose as a measures of relief to the CentralGovernment emp 
rebabilitate the refugees from Sri Lanka , a provision of about loyees retiring on or after 31st March , 1985, to troat tho 
Rs. 9 crorts is being made . 

entire dearness allowauce sanctioned upto thọ average Con 

sumer Price Index level of 568 as pay for the purpose of 
62. The Govcinment approved a scheme for expans .on of ictirement benefit. Simultaneously , I also propose to 10 + 
TV network in the country in July , 1983 . This plan on move the present ceiling of Rs. 1 , 500 / - per month on pen 
visaged setting up of large number ol High Power and Low $ ion and increase the ceiling of Death -cum -Retirement 
Powor transmitters in the country so as to make tho IV Gratuity from Rs, 36 ,000 ) - to 50 ,000).. The House will agrec 
programmes available to 70 per cent of tho country s popl with me that those who have devotod the best years of their 
lation . The number of transmitters would go up to 180 by lives to the service of the country are doserving of whatcver 
31st March , 1985 . Outlay for 1985 - 86 has been fixed at Support we can give them . 
Rs. 110 croreg for information and broadcasting. 

69 . Coming to reçoints , the gross tax revenue at exiscing 
63 . The prioritios ouil ined in Annual Plan for 1985 -86 

levels of taxation is estimated at Rs. 25 ,514 crores com . 
will further accelerate the implementation of the 20 point pared with Rs. 23 , 702 crores in the current year. The States 
programme. The total annount allocated to the programme share of taxes is cstima red at Rs. 6592 crores against 
in the Central Plan lg Rs. 4900 crores for the next year as 

Rs. 5777 crores in the current year . Out of this increase , 
against Rs. 4 , 141 çores provided for in the current year, Rs. 487 croros are due to stepping up of States share of 
representing an increase of 18 .3 per cont. 

basic cxcise duties from 40 per cent to 45 per cent from 

next year as recommended by the Eighth Finance Commis 
64. I must, however, emphasise that proper implementel 

sion . The dividend from Railways will be Rs. 303 crores 
tion of the Plan requires not only financial allocations buit 

higher than in the current year , 
also better project forinulution and efficient management. 
It is proposed to muke certain changes in the administrative 

70. Rcceipts from market loans are placed at Rs. 5100 
procedures to facilitate quicker plan implementation . Be 

croits against Rs. 4100 crores in the current year . Small 
tore an investment decision is takon , adminiştrutivo Mini 

savings collection are estimated at Rs. 3900 crores against 
Stries will be requited to ensure that projects have been 

Rs. 3300 ciores in the current year. External assistance net 
fully workod out and the executive authorities have taken 

of repayments i estimated at Rs. 2510 crores compared with 
the necessary pieparatory action for implementation . It has , 

Rs. 2146 crores in the current year. Taking into account 
theretoic , been decided to provide suflicicit funding for pre 

these and other variations in the receipts , the total receipts 
paration of detailed teasibility reports before budgetary allo 

in 1985- 86 are estimated at Rs. 47,635 crorça . These receipts 
cations are made for projects, Steps are also being consider 

take into account the effect of rovision of Railway fares 
Cd to advanco the finalisation of the annual Plan and Vote 

and freights, Total expenditure is placed at Rs. 51 , 295 
on Account to facilitate communication of funds well before 
tho commencement of the new financial year . These mea 

crores. The overall budgetary gap at existing rates of taxation 

will thus be Rs. 3,660 crores , 
surca would result in even implementation of projects through 
out the year and avoid the rush of expenditure towards the 
closc of the yeu . 

PART B 
65. Non - Plan expenditure has been kept to the minimụm . 

71. The formulation of the Budget is an annual exerciso 
Next year s Budget provides larger transfers lo States in but, to be meaningful, it has to be act in a longer time 
terms of the recommendations of the Eighth Finance Com frame. Our fiscal system hus served us well. However , over 
mission . Giants , lo States covered by the Finance Commis the years, objective conditions have changed calling for new 
sion s recommendations will go up from Rs. $ 18 ciores in responses , I am quito Gware that it is not possiblo to usber 
the Budger Esmates for 1984 -85 to Rs. 1,215 crores in the 

in all the changes at one stroke, yet we have to initiato 
Budget Estimates for the next year. 

d process of reform which can be completed in a phased 

munner in a time bound frame. We will be moving towards 
66 . Defence expendicure next year is placed at Rs. 7686 

the formulation of a long term fiscal policy co -lerninous 
crores ( excluding defence pension ) . Interest payments are 

with the Plan . I hope to initiate a debate on this after the 
estimated at Rs. 7075 crores taking into accoun the increase budget session is over . 
in the volume of borrowings and the cost of borrowing. A 
provision of Rs. 1100 crores has been made for food subsidy, 

72 . In the area of direct taxes , an important priority is 
Rs. 1200 crures for subsidy on domestic fertilisers and to create an environment for growth , productivity and 
Rs. 601 ciorcs for subsidy on imported fertilisers . Export pro savings. Tho system of direct taxation which can help in 
motion and market development has been allocated Rs. 530 achieving these objectives will also secure better tax com 
crores. Conscquent on the separation of Postal Servicos from 

pliance , and w . ll be more equitabic . 
the Telecummunications services , the deficit of Postal Ser 
vices estimated at Rs. 187 crores will be borne by the 73 . Our approach to the reform of the personal income 
civil estimates in the Budget of next year. Following larger tax is as follows. First, the rates of personal income-tax 
small savings collections, loans to States against these col should be recast and rationalised with a vicw to making the 
lections are placed at Rs. 2375 crores . 

st) ucture simple and reasonable . While maintaining the 

progressivity of the tax structure , it needs to be ensured that 
67. A lump sum of Rs. 300 crores has been provided in the combined effect of the rates of taxes on personal income 
1985- 86 for payment of additional instalments of dearness and wealth are not counter- pioductive . Second , the cxemp 
allowance , Pensionary relief, ctc . to Central Government tion limit should be so fixed as to eliminato a large number 
employees. Provision has also been made for committed of small assessments and to provide relief to low and middle 
cxpenditure on Plan schemes completed in Sixth Plan pc income groups. Third , the tax structure should be stable . 
riod , Including these and other provisions , total non - plan Fourth , in order to make moro eflective liso of the adminis 
expenditure in 1985- 86 is estimuted at Rs. 32,786 crores - trative machinery in rcducing tax cvasion , the emphasis in 
against Rs 29,740 crorcs in Revised Estimates for the tux assessments should shift from routine examination of a 
current year . 

Very large number of returns to a thorough scrutiny of a 

sample of cases . Fifth , it must be ensured that when tax 
68 . At tbis point, I would like to refer to a matter con evasion is detected the penalties are swift and severe . 
cerning the Central Government employees. In the Budget Sixth , a tax, however laudablo in intent, should have no 
for 1983 -84, my distinguished predecessor had announced the placo in the statute book if it has outlived its utility . 
appointment of the Fouth Central Pay Commission . The 
Commission which was appointed in July 1983 is still at 74 . The statutory rato of corporate tax in India is high , 
work . Meanwhile , very large number of Government emp but because of various exemptions, the effective rate is 
loyees have been retiring without the benefit of a higher significantly lower. While cach exemption has a rationale , 
pension which was anticipated as a result of the reccommen the combined effect of all these exemptions , taken together , 
dations of the Cominission , At present, pension is calculated is to crude the tax base. The present system also affects 
on the pay and a part of dearness allowance sanctioned ipto different taxpayers very differently . This cumbersome system 
the averagc Consumer Price Index level of 320 . The last instal has led to unending litigation , and has given wido discretion 
ment of dcarness allowance has been sanctioned with reſc to those who make the accounts and those who scrutiniso 
rence to the averige Consumer Price Index level of 568 . I now 

them . 
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75. My proposals for the current year in the area of 
corporate taxation are designed to introduced A directional 
change by discontinuing certain exemotions and ration. lising 
the rates . For the present. I am not going all the way 
partly because of revenue considerations and partly because 
I would like to watch the response to the changes being 
proposed now , In order to have the benefit of the views 
of the Honourable Members, I shall also put forward a 
Act of proposals regarding corporation tax which could be 
introduced in a phased manner in the next two years . I 
believe that an open debate on these issues is necessary so 
that the decisions that we take are the right ones , I propose 
to announco Government s decisions in this regard in my 
reply to the debate on the Finance Bill so that there is no 
Macertainty in the matter . 


85 . The structure of wealth -tax has been examined by u 
Bumber of high -powered bod .es , including thọ Estimates 
Committee and the Public Accounts Committee of Parlia 
ment. A number of suggestions have been made by the 
for making the system of Wealth - lax more conducive to 
the promotion of savings and investments in the economy. 
The present basic exemption 1 mit of Rs 1,50 ,000 Jrag also 
been considered to be inidequate in view of the rise in 
prices. It may be recalled that + limit of Rs. 1 lakh had 
Deen set as carly as 1964. Taking these considerations into 
account, I propose to raise the wealth -tax cxemption limit 
to Rs. 2 , 50 ,000 and to provide a nil sale slab in respect of 
net wealth up to Rs. 2 , 50 ,000. I also propose to restructure 
the wealth - tax rate schedulo , Under the new late schedule . 
the rate of wealth - tax on the slab of Rs. 2 , 50 ,001 to 
Rs. 10 ,00, 000 will be 1 / 2 per cent ; an the blab from 
Rs. 10 , 00 ,01 to Rs. 20 , 00 ,000 , the rate will be 1 per cent ; 
and on the slab over Rs. 20 ,00, 000, the rate will be 2 per 
cont. The maximum margnul rate will, therefore , stand 
jeduced from 5 per cent to 2 per cent . I also propose 10 
restructure the rate schedule applicable to Hindu undivided 
families having one or more members with independent 
wealth exceeding the cxemption limit. 


76 . In respect of indirect taxes, my immediate task is 
to bring about changes which would help in reducing cost 
of investment in pr ority sectors, encourage the growth of 
the small- scale sector and nemove certain other distortions. 
During the course of the year , I shall be giving considera 
tion to other changes that might be required for the 
indirect tax system to make its full contribution to the 
further development of our economy. 


77. I should make it clear that the Government ja detel . 
mined to pursue its socio - economic goals without fear of 
favour, and those who continue to indulge in tax cvasion 
or other economic offences wll do so at their peril . 


86 . The value of one house g exempt from wcalth -tax 
upto Rs, 2 lakhs. A taxpayer is also entitled to cxcmption 
front wealth - tar ó respect of specified assets up to A11 
aggregate value of Rs. 2 ,65,000 . An additional exemption of 
R $ 35,000 19 allowed in respect of unuts of the Unit Trust 
of India and deposits under the Nat.onal Deposit Scheme. 
I propose to replace the separate exemption limits , aggre 
wutiny Rs. 3 lakhs, by a consolidated exemption limit of 
ks. 5 lakhs in respect of all these assets. 


78 . Let me now come to my specific proposals , I shall 
first deal with the proposals in the field of direct taxes. 


79 . I propose to raise the exemption limit for personal 
income taxation from Rs. 15 ,000 to Rs. 18 , 000 . As a result, 
out of about 40 lakh assesgees, around 10 lakh will not 
bave to pay any income- tax. 


87 . My proposals relating to wealth -tax would not result 
In any loss during the financial year 1985 -86. Although the 
estimated loss during the financial year 1986 - 87 is Rs 70 
crores , I expect that, due to improved compliance, there 
would be no loss of revenue over a period . 


3bo 


88 . As both wealth -tax and estate duty laws apply to 
the property of a person , the former applying to his pro 
perly before death and the latter after his death , the CX15 
tence of two separate laws with reference to the gamo 
property amounts to procedural harassment to the taxpayer s 
und iho he is of the deceased who have to comply with 
the provisions of two different laws. Having considered the 
relative merits of the two taxes , I am of the view that 
cstato duty bas not achieved the twin objectives with which 
it was ntroduced , namely , to reduce uncqual distribution 
of wealth and assist the Statcs in financing their develon 
ment schemes. While the yield from cstatc duty is oply 
about Rs. 20 crores . its cost of administration is relatively 
hi gh . I, therefore , propose to abolish the lovy of estato 
duty in respect of estate passing on deaths occurring on or 
after 1615 March , 1985. ſ will come forward in due course 
with suitable legislation for this purpose . 


80 . I also propose to restructure the rate schedule for 
personal incomes . After the nil rate slab of Rs. 18 . 000, the 
rate of income-tax on the slab of Rs. 18 , 001 to Rs. 25,000 
will be 25 per cent ; on the slab of Rs. 25, 001 to Rs. 50 , 000 , 
the rate will be 30 per cent ; on the glub of Rs. 50 , 001 to 
Rs. 1 lakh , the rate will be 40 per cent ; and on the inconno 
in excess of Ro. . 1 lakh , the rate will be 50 per cent. The 
new rate schedule will result in a reduction in tax at all 
lovels of income. On A taxable income of Rs. 20 ,000 , the 
tax rclict under the new rate schedule will be 50 per cent 
of the incoinc- tax at current ratcs ; on a taxable income 
of Rs. 25 , 000 , the relief will be 22 per cent ; on a tavable 
income of Rs. 50 ,000 the relict will be 18 per cent and 
on an income of ks, 1 lakh , the relief will be 17 per cent . 
With the reduction in the tax rate slab ftom e ght to four, 
thc rate schedule will also stand simplificd . The rate sche 
dulc applicable to Hindu undivided families having one or 
more members with separate incomes exceed ng the exemp 
tion limit is also proposed to be consequently restructured . 

81 . I also propose to discontinue the surcbarge on income 
tax in the case of all categories of non -corporate tax 
payers . 

82 . With the proposed modifications, the maximum 
marg nal rate of income-tax on pergonal incomes will stand 
reduced from 61. 875 per cent to 50 per cent. In fact , the 
average rate of tax would be even lower . 

83 . The calculuted loss of revenue during the financial 
year 1985 - 86 , due to the proposed rationalisation of the 
tax structure is Rs. 200 crores on accaupt of income-18x 
and Rs. 197 crores on account of surcharge. However, taking 
into account tho better compliance as a result of reduction 
of tax rates , the actual loss is estimated at Rs. 197 crores 
and that too in respect of surcharge . This entire loss will be 
to the account of the Centre . 

84 . In fulfilment of the promise made in our Election 
Manifesto , the scheme of compulsory deposits by incomo 
tax payors is boing abolished with effect from Ist April 
1985 However , keeping in v ow the overall ways and means 
position , I proposo to provide that repayments of instal 
monts in respect of earlier deposits and payment of interest 
due in the financial year 1985- 86 would be postponed by 
one year . The unpaid amount will continue to earn interest 
and shall bo repaid in the financial year 1986 - 87 along 
with Instalmente duo for repayment in that year. I propose 
to introduce a separate bli for this purpose this evening. 


89. Earlict in my speech , I referred to certain measures 
that the Government proposes to take for the benefit of 
industrial and other workets. These include the proposals 
to give workers dues the same priority as secured creditors 
in the event of closure of companies , the proposed incrcASO 
in the bonus limit, and the introduction of a stock Option 
scheme for employecs and workers . With the raising of the 
exemption limit for personal taxation most of the indus 
trial workers will not be required to pay any lpcome- tax , 
As a measure of further relief to them . I propose to raisc 
the monetary ceiling on the exempt amount of retrenchment 
compensation received by them from Rs. 20 000 to 
Rs." 30 . 000. I also propose to provide that ietrenchment 
compensation paid under schemes approved by the Central 
Government will be exempt from tax in full I may also 
inform Honourablo Members that the Government is giving 
considerat on to tho formulation of a schemo for encouraging 
industry to involve workers in management and , if necessary , 
suitable fiscal incentives will be provided for this purpose . 


90 . Under a provision made by the Taxation Laws 
( Amendment) Act , 1984 , salaried taxpayers are chargeable 
to tax on the perquisite represented by interest- free loang 
or loans at concessional rates of interest provided by their 
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employers for curtain purposes . AS A measure of further oy companies and co opct diivo soc elies uppioved pio 
relier to salaried laxpayers i propose lo rupeal this prov15101). fuums WI rural ucvelopuicht us dcducied in complicity ibe, 

14Xcule pious. While Dy objelite 16 laudabble , el fiscal 
91 With a vow to providing lưuther encouragement 10T concession 19 put the right instrument to achieve ihy objec 
indigenous Cicmic resenich , propose to provid out LIV . 1, lociclone, propose 10 discontinuo tous Concesion , 
dump suin consideration receivou by Sullitists 1or the know exup an lelation to programnus which have been appioveu 
how developed by them would be spuud over a period of by the picurious authority belore th March , 1989 . The 
three years and charged 10 lax a cuidity I also propose Hul cxeuption allowed in iCapeut ol piono derived froni tbe 
to provide tbal Industry may wric of the lump sum on publication of books , which would lapse with the assess 
side alon paid for Acquiling know -how in sir annual instal went year 1985 86 , 8 not proposed to be continued . I also 
ments. In casc where the know -now has beun developed in propose to withdraw the lax concession in iespect of divi 
Government laboratories, Un velsities , laboratorios owned lenus received by loding companies from citain foreign 
by public sectoi companies and ouicr rccognised 20stitutions, companies 
the write oft would be permitted over a p¢110d or thic 
years , 

101 The tax holiday concession is at present available 117 

respect or industrial unduhings that go into production 
92 . Authors of University level text books. dictionaries , before 1st April , 1985 , holcis which start functioning and 
otc . n Hindi and other indul languages are entnlcd 104 snips which are brough into use before that date are also 
deduction of 25 per cent of the income by way of ruyully , engible for this concession I propove to extend this con 
copyright lees, etc derived by them in respect of such books, LOSSion for a further period of 5 years . 
This concession is coming to an end with the curtonL as $c38 
ment year in order to encourage the waiting of such booky , 

102. It is necessary to provide our exporters with requi 
I piopose to continue this cod _ CSSON for another five years 

pite tesourcs 101 modçinisation, technological upgradat on , 

jroduct development and other activitics with a view to 
93 I propose to place donations to the Indira Gandai Paljing their efliciency and prudlictvity , not only in iho 
Mem10101 11 Listat par with don 1tions to other funds of export sector but also in the economy as a whole In view 
pational importance, I also propuse to provide that dona of these considerations , I propose to replace the tax con 
tion 10 iho Prime Ministers National Relief fund will Cession under section SOHHC of the Incoine-tax Act by a 
qualify for 100 per cent deduct on , us against the deduction ncw provision , Under the new provision , exportcig will be 
ot only 50 per cent allowed at present. 

entitled to a deduction of an amount, not cxceeding 50 pei 

cent of their export prolits , carried to a reserve account to 
94 . In the context of the need to bring tax evaders to 

bo utiliscd for the purposes of their bus. ncsu. 
book , I see litile justification for providing immunity from 
the penal provisions to those who make a disciogule only 

103 10 facilitate the mobilisation of inicinal resources 
after incriminat ng books of account and assets in their by the tca industry for purposes of investment in new 
possession have been seized by the income- tux Departoltat . machinery, fresh planting and replanting etc I propose to 
1, theretoie , propose to reprove the provisions made by the plov de ibat companics engaged in the business of growing 
Taxution Laws (Amendment) Act, 1984 to the grant of and manufacturing lea un ludia would be entitled to a 
Immunity from penal provisions in such cases . 

deduction up to 20 per cent of their prolts deposited ind 

special account with the National Bank for Agriculture and 
95 I also propose to cnter into a dialogue with Stato Rural Development, Wuthernuals from this account would 
Governments and other uurhouties with a view to setting he allowed only for specified purposes in accordance with 
up special courts cmpowered to try tax evægels in respect schemes to be approved by the Tea Board . 
of criminal proceedings witiated against them . 

104 With a vicw to leaving larger funds with banks for 
96 . As a measure for countering tax avoidance , I propo o 

mecting their increasing ALIA commitments , propose to 
to plug an existing lacuna in section 167A of the Income 
tux Act by providing that an Aysociat on of persons shall 

discontinue jaterest-tax in rclat on to interest accruing after 
be chuiged to incorne-tax at the maximum 

31st March , 1985. I also proposo to provide that banky 

narginal rate if 
the individual shares of the membeis, in cven a part of its 

may make tax deductible provisions for their bad and doubt 
incomc, are jdeterminate of unknown Under the provision 

ful debts up to an amoubl qual to 10 per cent of the profits 
made by the Fluance Act, 1983 , business profits derived by 

or 2 per cent of the aggregate average advances made by 
charitable and religious frusts are not cxempt from incomo 

their rural branches, whichever is higher . 
tux, except in certain cises conformably with this provi 
sion , I propose to provido that cremption from wealth 

105 I also propose to discontinue the prov sions relating 
tax will also not be available in respect of business abgels 

to disallowance of 20 per cent of the expendituro, in cxcess 
of such ti usts 

of Rs 1 , 00 ,000 , on advertisement, publicity and sales pio 

motion , running and maintenance of alcraft and motor 
97 I shall now doal with the proposals ielating to cor 

cals , and payments made to hotels The provision Jelating 
porat on tax 

to the d sallowance to 15 por cent of the interest paid by 

non banking non financial companies on tho public deposits 
98 . For thọ financial yeai 1985 86 , I propose to reduce raisod by thein 18 also proposed to be discontinued 
the basic rate of incomc-tax applicable to companies by 
5 percentage points At present, closely held industrial 106 Taking into account the effect of withdrawal of 
companies are charged to tax at a lower rate than that some of tho existing concessions and expected collections on 
applicable to other closely held companies I propose to account of the recent Supreme Court judgement regarding 
prescribe & common rato for all closely -held companies, section 8OJ of the Incoine tax Act loss of revenue in 
except trad og and investment companies In the result, the 

1985 86 due to my proposals in respect of relief in tux on 
Masic rate of inconic -tax in the case of certain categories corporate sector will be more than offsot. 
ot closely - held companics will stand reduced by 10 per 
centage points, from 65 pel cent to 55 per cent This will 

107 . The other modifications proposed by me in the 
particulaily benefit componies cariy ng on employment 

sphere of direct taxes are of relatively m nor importance 
oriented activities such us, consultancy and advertising I would not like to take the time of the House by claborat 
services and services for promotion of tourism 

ing them at this stage 
99 The proposed reduction in tax rates , both for the 

108 . I will now comc to niy proposals relating to the 
corporate and no - corporate sectois , would have to go hand phased reform of corporation tax to which I made a refer 
in hand with the cliscontinuance of ceituin concessions Under ence in the earlier part of my speech . 
a provision made in 1980 , additional deprecation is granted 
in respect of machinery and plant installed during the five 

109. The scheme envisages that next year the basic rate 
year period , from 1st April, 1980 to 31st March , 1985. In 

of income-tax in the case of all categories of companies 
the context of tho proposed reduction in the rate of tax 

would be further reduced by 5 percentage points. In the 
and the increase in the general rate of depreciation Allow 

third year I propose to discontinue the surcharge on 
ance, from 10 per cent to 15 per cent, with effect from 

income tax payable by Companics and to abolish slutar At 
the current assesment year , I do not consider it nece vary 

tho same time, I propose lo discontinue the grant of 
to continue the grant of additional depreciat on in respect 

Investment allowance in 1 phascd manner during the next 
of mauluneiy and plant installed after 31st March , 1985 . 

two years While w thdrawal of investment allowance may 

have an adversc effect on high - growth capital intensive 
100 Under an existing provision , expenditure incuricd industries, the general reduction in corporation tay would 
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lead to higher retained profits which would benefit all com dustry is being reduced from 87 per cent to 40 per cent 
panies. The alternative to the above proposal is to continue ud valorem . The proposals involve a revenue sacrilico of 
The investment allowance with no further reduction in the Ks. 20 .07 cioros in a year , 
ratcs of corporation tax and surcharge . I shall be grateful for 
thc comments of the Hon ble Members 

118 . Some concessions were given in the last Budget and 

iu J91001y , 1985 on impuits ol xem and jewellery, machi 
110 , I now turn to my proposals on the indirect taxcs . 

tery . I now propose to extend the concess101 to ottan 

componenty of sem und jewellery mchinery and to some 
111. Taking customs duties first, my pzincipal progosul 

cssential tools tur operating them . The rovenue ellect of 
is win regard to ciude petroleum , Honourable Members 

this proposal 18 Rs. 53 lakbs. 
will recall that in the last year s Budget , auxiliary duly On 

I algo propose to continuc 

The concession given in the last Badget in respect of speci 
crude petroleum was raised from Rs. 9 . 50 10 Rs. 100 per 

lled itens of nachinery for food and meat processing and 
lonne . I propose to increase it to Rs. 300 per tonne. I also 
propose to levy on crude petroleum a basic custong duty 

rackaging. 
of 10 per cent ad valorein , the levenuç yield from these 

119 . In order to give ielieſ to the woollen textilo industry , 
proposuis is estimated to be Rs. 620 crores in a full year , 
Taking this and other factors into account, there will be 

I propose to reduce customs duly on jas wool from 50 per 

cent to 40 per cent ad valorent. Thus relief will cost the 
an increase in the price of POL products . In other cases , 
I propone to continue thc auxiliary cluty at the 

exchequer Rs. 4 . 80 crores in a year. 
existing 

. 
rates upto the 31st March , 1986 . 

120 . Honourablu Members would recall that a few months 
] 12 . As a mcasure of protection to be indigenous bearings igo , Government had extended a concessional rate of customs 
industry, I propose to increase the basic customs duty on 

ulijt of 45 per cenų in respect of componens be import 
ball and roller bearinys by 50 per cent of tho existing jates . 

ed for the manufucture of fuel etlicicnt commçicial vehicles 
This will result in a revenue gain of about Rs. 20 Crores 

under a phased manufaulusing piogijome. I proposo to 
10 a year , 

Altend this concession to warranty spares for guch vehicles , 

Ili order to help indigenisation of the party of comnicicial 
113. Over the years, the rate of duty applicable to project vehicles, I dio propose to make the same contessional rato 
irports has gone up and reached the level of 65 per cent. available to components impored by Specified ancillary 
With a view to bringing down capital copis, I propose to industries . The concession is proposed to be extended to 
tuduce the present customs duty of 65 per cent applicable components of fuel injection pumpe and warranty spares 
to project imports in general to 45 per cent ad valorem and inported by manufactuiers of fuel injection pumpe . Together , 
to provide for a lower rate of 25 per cent to imports for these concessions will cost the exchequer Rs. 24 . 7 crores ill 
power projects and tolal exemption from duty for cquir A year. 
ment foi fertiliser projects . I propose to extend the con 
cessional project imports rate of 45 per cent ad valorem to 121. I propose to totully exempt from customs dutics cei. 
the public telephone exchange network projcct. Thcsc mea Lun advanced type of computers not manufactured in the 
dulce will totally cost the exchequier Rs. 290 crores in It country . Simultaneously, customis dunyon four imported 
year . 

components of computers is being further içduced from 75 

per cent to 25 per cent ad valorem with a view to reducing 
114 . Honourable Members will recall that in the last the costs of the indigenous manufacturer of computers . 
year s Budget, customs duly On imported wood pulp and Ihese proposals would involve a revcriuo scarifice of 
wood chips for the paper industry was reduced to 30 per Rs. 20 . 40 crorca . 
cent and ni), respectively . As a modsure to relicve the pies 
slile on our forest resources , I now propose 10 totally 

122 . Tbe demand of health and medical care has not escap 
exempt imported pulp and wood chips and make this con 

ud my attention, I proposc 10 reduce the duty on certain 
vession available to all user industrica . Customs dutyun 

import items of medical equipment such as Nuclear Magne 
Hood in certain specified forms is also proposed to be re 

tic Resonance Scanner, CAT Scanner and Linear Accelera 
duced from the existing level of 100 per cent to O per cent 

tor, 10 45 per cent ad valorem . Three specified intermedi 
ad valorem . These concessiong would ontail a revenue Nacri. 

ates used in the manufacture of the anti - T . B . and anti- Leu 
fice of about Rs. 17. 70 crores in a full year , 

rosy drug , Kifampicin , are being 10cally exempted from in 

port duty . I also propose to reduce the customz duty on 
115 , Not all the proposals in my basket qualify to te eight other drug intermediates us also on homoeopathic 
described is crude or wooden . To encourage allernative medicines . The revenue effect of these concession is 
sources of energy , I proposo to provide for total exemp Rs. 14 ,09 crores . 
tion from customs duty in respect of wind operated clec 
tiicity generutors and wind operated battery chargers. I also 

123 , Goveronicnt has already exenpted from the levy of 
propose to reduce customs duty on exhaust gas analy019 

customs duty scientific and technical instruments , apparatus 
and smoke metery in order 10 help enforce anti- pollution 
norms. 

and appliances imported by research institutions subject 10 
The revenue effect of these concessions will be 
Rs. 7 . 34 crores. 

Certain conditions. Ay I measure of furthei encollagenient 
to research in the country , I propond to exempt from cuya 

tonns duty consumable items of research materials to be 
116 I now propose a set of measures ajmed at cxport 
promotion . I arr: abolishing , the export duties on twelve 

imported by public - funded rescarch institutions upto a value 
items which comprise iron ore , manganese ore , raw cottom , 

of Rs. 50 .000 in a year. This would cntail a revenue scuri 
chromite ore and concentrate , cotton waste , animal ſeed , 

fice of about Rs. 2 . 5 crores in a year . 
manganese dioxide, sillimanite, deoiled groundnut oilcake, 

124 . In order to encourage domcatic production of zip 
Taw wool, Kyanite and bridge mica. With this abolition , 

fasteners and dis ourage their smuggling, I propose to fully 
export duty will now be leviable only on four items, namely , 
coffee , unmanufactured tobacco , mica other than bridge mica 

exempt zip fasteners from excisc duty . This is in keeping with 
And hides and skins. Revenue implication of this proposal 

the other measures taken by me in this direction . Honout 
18 Rs. 15 . 05 crores. 

uble Members will recall that recently the import duty on 

watch components , horological machines and Taw materials 
117. Keeping in view the potential of the leather industry was reduced , as also the excise duty on watches. This mea 
in the field of exports, I um presenting a package of pro sures will cost the exchequer Rs. 3. 07 crores. 
10215 rclating to this industry . I propose to reduce cus 
Tomy duties on specified machinery used for leather pro 

125. In this context, the Honourabic Members are aware 
cessing, footwear and other leather goods manufacturing in of thc various measures being taken by Government to 
dustries, from the general level of 81. 5 per cent to 35 rer tighten the implementation of anti-smuggling measures . We 
rent ad valorem . I propose 10 fully exert rag hides and have also recently announced a liberalised scheme of rewards 
sns, crust leather and finished coitle leather from import and incentives in this connection I hope Honourable Mem 
duty . The existing exemnion on wet hiute leather is also hiera of the House will heir to create a vibrant public oni 
heing made available on a long term hasis. The import nion which alone, in the ultimate analysis, can help to reduco 
du y on Wutile extract used by the cather processing in und eliminate the anti-national activities of smugglers, 
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126 . With a view to giving Cacouragement to vur sportsmen 138 . I propose to undo tho total duty on biris tiom 
winting awards in ovents of interational sigurticance , we Ry, 0 . 75 to Rs. 4 pcr Thousand, on malad jackeica baltciles 
havo - cvolve a scheite by which they die given suitable 110m 20 per cent to 25 per cent ad y tiurenn , and on sto . ngo 
concessions in respect of taxes duc 01 1lie awards. 

bateries from 15 per ceni to 20 per cent. These noasurcs 

are expected 10 jesult in u revenue pain of Rs. 16 . 84 CiO2 ). 
127. Certain changes in the Customs Tariff Act , 1975 
are also proposcu. I be details of these proposals are in the 139 . My next few proposals de rationalisarion Dicasures. 
Budget papeis, 

140 . The concessional lates ipplicable to vencer matches 
128 , before I deal with my propsals in iespect of excise 

ule being exteuded to cardboard nutcacs produced in the 
dựities , there is one muller which I would like to mention . 

llon mechanised sector. The diieiential l utes of July for 
It relates to the recommendation of the Lighth Finance Cofile 

uve of Cuidboard in matulies in the mechanged sector ale 
inission that there was scope for inviewsing the rates of 

dissensod with . There will be only four rates of duty , 
Stamp duty on bulis of luding, lette : 9 of cicuit and gencral 

namely , Rs. 1 ,60 , Ry, 4 . 50 , Rs. 5 . 15 and RS. 6 . 85 per gross 
insurance policies . I accordingly propose to raise the rates 

boxes us against the multiplicity of rutes prevailing now , I 
of Stamp duty on the instruments of hills of lading and 

hope this nicasuic will result in greater use of cardlord in 
letters of credit . I propose , however , not to disturb the 

place of wood in the non - pech . 711sul sector. 
cxisting rates of slump duty Od velicul insuliance voi. cí. s 

141. In the case of household , laundry and toilet soaps, 
The new lutes of duties would be atlctive only from the 

duty ratos depending only on the value of the soan are being 
1st July , 1985. The accrual of additional revenue tu tho 

prescribed . The present Value limit of Rs. 7 ,800 per tunne 
States and the Union territories duing the next financial 

for qualifying for the lower ralo of duty is being raised to 
yer would be Rs. 12 .24 crores, 

Ks. 10 . 000 per tonne . All soaps of value below Rs. 10 , 000 

per Mr will be charged to concessional duty of 5 per cont 
129. Coming now to the excise duties , let me begin with 

and other higher priced soaps will be charged 10 15 per cunt 
niy proposals for additional resource mobilisation , 

add valorem . There will be un incidental revenue gain of 
130 . The rate of duty in respect of item 68 of the exciqe about Rs. 1 crore from this measure . 
tarff is being raised from the existing level of 10 per cent 

142 . In respect of gases and tubes and Maps of tyres , the 
to 12 per cent. This is likely to yield in ditional sevenue 
of Rs. 125 ciorcs by way of central cxcise duties und Rs. 60 

present ad valorem lcvies are being converted into specific 
crores by way of countervailing duty in a full year. 1 

rates to simplify the assessment procedures. 
must hasten to add that this increase will not affect the raw 143 , I have also included in the Finance Bill some pro 
materials and nanufactured inputs which are internicdiates , 

visions designed to achicve rationalisation , simplification and 
as the existing provisions for the set off of the duty puich 

clarity in the tariff nomenclautre in respect of cosmetics and 
on goods falling under item 68 used in tlic manufacture of toilet preparations, iron and steel and non - ferrous metals. 
other excisable goods, would continue, 

This measure in the case of cosmetics and toilet prestations 

is estimated to result in a revenue pain of about Rs. 5 
131. The excise duty on 1cgetahle product which has teen 

crore ) . There are certain other minor proposals with not 
at a low lovel of 5 per cent for over 15 years is bein ? 

mulli revenulo significance, which include cvision of rates 
inised to 10 per cent. This measure would fateli in a full 

of duty in some cases and readjustment of duties . 
year additional revenue of Rs. 70 crores, 

144 . My next two pioposuls are a measure of simplification 
132 . The basic excise duty on cement is being raised from Js well as relief. The first relates to special cxcise duty . 
Rs. 205 per MT to Rs. 225 per MT for the common vari "Ihis duty , as Honourable Members aro awarc , is levied ag 
eties of coment. This will result in an additional revenue e percentage of the basic excise duty, the maxinjuma being 
gain of Rs. 66 crores on the excise side and Rs. 1.00 croies 10 per cent. The present system cnails muintenance of 
On tho customs gide hy way of increase in the counteiv siling parald Account in respect of this levy. As a first sten 
duty . 

towards ubolition of special cxcise duty , I propose to exempt 

is many as 100 items from this levy merging the 
133 . Four new items are being introduce in the Elise Snecind excise duty in some cases with the hasic dusty . Only 
tariff which will yield additional revenue of Rs. 19 CIOCs 32 items will now he subject to this losy . This mcasuic will 
in a year. The first three items are marble blocks. slats cost the exchequer Rs. 38 . 20 croros. 
and titles , travel pood , and organic -chemicals. The last item 
15 a preparation containing betel nuts and any one or more 

145. The second proposal regarding simplificution concerns 
of other ingredients such as lime, catechu , cardamom , copra 

the licence fee on television sets, VCR and radios . While 
and menthol, put up for sale in unit containers . Honour the requirement of taking out a licence in the case of radion 
able Members wil recognize this coalition as pan masala . 

Telovision sets and VCRS is being disocaised with , a new 

one- time levv is lying introduced on television sets alone at 
134. The extent of duty differential cnioved by mini teel 

a uniform rate of Rs. 100 per set in lieu of the present license 
slauts is being reduced . However , he will still have a 

fee of Rs. 50 payable every year till the TV . sels lasta , 
duty advantage of Rs. 50 per MT. "This nieasure is expected 

Henceforth . rcople will not have to Go to the nost offices 
to yield an additional revenue of Rs. 18 crorey in a full 

for taking out or renewing licences. This levy would be an 

additional duty of excise . So far as T . V . seis manufactured 
year . 

in India are concorned . The additional duty of excise collcc 
135. I propose to increase the basic excise duty on aeruted ted from this will accrue to the Centre only and will not 
waters from 25 paise to 30 paisc per hottle of 200 ml, and he shareable with the States . Additional duty of customs of 
on soda water from 5 raise to 10 paise per bottle of 200 ml. an equal amount would be levied on television sets whon 
There will he pioportionate inciease for bottles of higher imported into India The collection on this account is ex 
caracity . I also propose to increaso the basis duty on crown nected to he Rs 18 crores in a year on the excise side and 
corks from 2 prise to 5 paisę ner mit Tliese proposals are Ry, 2 crores on the customs side. 
cxpected to yield an additional revenue of about Rs 16 . 75 
crores in a full vear, 

146. Now I come to my proposals regarding textiles , pro 

nosc to partly shilft the cotton fabrics duty 10 the yarn stago. 
136. As a measure aimed at reducing evasion . I propose 

Unprocessed cotton fabrics are being fully exempted and duty 

burden on cotton yarn is being increased generally by about 
to provide for purely specific rates of duty in respect of 

25 per cent. However, cotton yarn in straight reel hanks 
flat glass. I also nropose to rationalise the tariff truchurc 

which is generally used hy handlooms will continue to be 
relating to glass. These measures will resizt in a revenue 

exemnted The concessional rates for yarn in crose reel hanks 
goin of Rs. 12 . 5 crores. 

nppliod 10 registered handloom cooperativa societies are also 
- 137. I propose to rając the basic crcine dutv my printing being continued. Power procesing of fabrics , whether in 
and writing paper und krilft paper , of specified varieties, composite mills or elsewhere , will now attract the same pro 
by Rs. 200 per MT, and to incicase the basic excise duty cocaing stage duty generally at a lower rate . While lowering 
on certain speciality poners like coat naper. classine paper the overall rate . I have taken care to ensure that the addi 
and cigarette tissue. The revenue gain from these incastres tional duty coninonent collected in ieu of tales tax which 
will bo Rs. 10 30 crores 

goes to the States in increasod . Fremption enjoyeul bv hand 
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processors is being continued . So also the exemption to 
blandloom fabrici processed by approved udependent pro 
Custory and icgistered handloom cooperativo societies is being 
continued . 

147 . I also propose to fully exempt shoddy woollen 
blankety. Excise duty on certain pulyster -wool blended fabrics 
is ijlso being reduced . 

148 . My proposals on excise duties relating to textiles 
would result in a revenue loss of about Rs. 13 .85 ciolcs in a 
full year . 

149. AS Honourable Members arc awaro , substantial con 
cessions in customs duty have been accuided in the last tho 
scary 10 the electronics industry , keeping in view the growth 
potential of this industry I have already referred to the 
concessions in customs duty , in respect of computers. I 
propose to comely cxempt computers from excise duly . 
I lave also atempted to rationalise the cxisting excise tarif 
otructure in lespect of different electronic items. 


150 . In order to simplify assessment of excise duty on 
television sets , I propose to fix specific rates of duty relat 
tablic to the size of the T . V . screen . While doing so , I am 
also exempting from excise duty black and white television 
sets of screen size not exceeding 36 cms. 

151. These proposals will cost the exchequer Ra. 7.72 
crores in & year, 

152 . I propose to increase the basic excise duty on commercial 
vehicles from 10 per cent to 15 per cent ad valorem and 
on three- axled vehicles from 7 . 5 per cent to 10 per cent 
ad valorem . This would yield about RA. 45 crorcs in a 
year. However, I propose to provide for credit of the duty 
paid on tyres and batterieg used in the manufacture of all 
commricial vehicles including three- xled vehicles. I 2 /90 
ropose to allow a rcruction of duty by 2 percentage points 
in respect of commercial vehicles if such vehicles are turbo 
charged . This concession will also be extended to passenger 
Cars if they are turbo -charged , " These two prorogals will 
cost the orcheguer Rs. 82 crores In a year . The net loss 
of revenue would , therefore , be Rs. 37 crores. I hope theo 
measures would heln manufacturers to reduce the prices of 
commercial vehicles. 

153 . Horourable Members would recall that in the 1982 
Budget, full exemption was given to duplex paper boord 
intended for lamination wiih low density polyethylene and 
intended for packaging of milk , I propose to extend the co7 
cesion to all varieties of raner and paner board intended 
for lamination with low density rolvethylene, which should 
help in hetter utilisation and marketing of milk . I also 
propose to fully exrmot Accessories of cycle and lether 
horld from excice duty . These measures will entail a re 
Venue sacrifice of Rs. 2 . 10 crores in a full year 


Jities , full exemption is available upto first clearance of 
ks. 7. 5 lakhs and clearances thereafter upto Rs. 25 lakhs 
uro charged to duty at 75 per cent of the duty Otherwis 
payable. However , a unit whoso clcarances had exceeded 
Rs. 25 lakhs in the proceding financial year is not cligiblo 
for the concession . In order to see that the cut-off limit 
or Rs. 25 lakhs does not inhibit the growth of the small 
bcalc sector, I propose to raise the eligibilty limit of Rs. 75 

kbs. I also propose to further liberalise the schemo by 
providing for slab rutes. For clearances between Rs. 7 . 5 
Lakhs and Rs. 15 lakhs the rate will be 25 ner cent, for 
clearances betwecíı R3, 15 lakhs and Rs. 25 lakhs the rato 
will be 50 per cent and for clearances between Rs. 25 lakhs 
and Rs. 40 lakhs the rate will te 75 per cent of the duty 
otherwise payable . The revised scheme envisages that even 
when a manufacturer excecds the limit of Rs. 40 lakhs, lic 
does not lose the concessional rates applicable at the lower 
stabs, titi ho exceeds Ry. 75 lakhs. A smijlır scheme with 
some modifications is being introduced in uspect of goods 
falling under item 68 . 

155 . My proposals relating to the small scale sector entail 
i revenue saciifice of Rs. 20 cioios . 

156 . My proposals in iespect of customs and excise duties 
outlined above are likely to yield additional revenuo of 
Rs. 707 crore , from customs duties and Rn. 424 ,29 crores 
from excişe duties. The concession and relief aggregate 
R . 419 88 crorea on the custome side and Rs. 164.75 crorod 
on the excise aide. The net additional jovenne from custom 
duties this would be Rs. 287 , 12 crorca and that from excise 
duries Rg. 259 . 54 crores . To the excise duties, the Centre s 
sharo would be Rs. 138 .59 crores and that of tho States 
R9, 119.95 croreg. The Centre s share includes 1 sum of 
Rs. 18 crore , on account of additional exciso dizty on tele 
vision sets. I would like to mention that the States share 
hos been calculated at the rate of 45 per cent of the net 
procceds from basic excise duties and that stops have been 
than in increase the incidence of additional duty in lleu of 
falta tax . 

157 . Corice of notihcations giving effect to the changes 
in customs and excisc dutles offective from the 17th March , 
1985, will be laid on the Table of the House in duo course , 

158 . I had earlier mentioned that the Budget deficit at 
the existing rates of taxes would be Rs. 3660 crores. Tho 
proposed tax measures , taken together with reliefs and 
concessiona alc estimated to yield net additional revenue of 
R . 311 ciores to the Centre and Ra. 132 crores to the 
Staten during 1986- 86 This will leave an uncovered deficit 
of R9 3349 crores. This deficit is lower than that in the 
current year and is reasonahle . I am confident that various 
policing and measures which we have pronosed will further 
stimulate the economy and contribute to the welfare of the 
comman man . 

159 . Let me end , Mt. Spcakor , as I began , with the words 
of the late Prime Minister, Smt. Indira Gandhi : " We all 
have faith in new India . Let us put our shoulder to tho 
whpel" 

A . RANGACHARI, Jt . Secy . 


15 .1. My best propos21 relates to the oxcise duty excmp 
tion for the small scale sector. As the Honourable Memy. 
here are aware . the excise duty mechanism has heen used to 
Cncourage the growth of the sector. Under the present 
general scheme relating 10 67 Specified stouts of commo 
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